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 लोक  सभा

 लोक  प्मा  बजे  स०  १०  पर  समवेत  हुई  ।

 [  अध्यक्ष  महोंदय  पीठासीन  हुए  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  श्री  दंडवते  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  लम्बित  मैंने  आपके  सचिवालय
 के  माध्यम  से  आपसे  रिपोर्ट  प्रस्तुत  न  किए  जाने  के  संबंध  विशेषाधिकार  के  हनन  के  बारे  में  वित्त

 मंत्रालय  द्वारा  दिया  एक  ज्ञापन  प्राप्त  किया  उनका  पहला  तक  यह  है  कि  अनुच्छेद  5।
 में  ऐसी  कोई  शर्ते  नहीं  दी  गई  है  कि  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करमे  की  कोई  निदिचत  अवधि

 उनका  तक  यह  है  कि  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  करने  से  पहले  उसका

 अध्ययन  करने  में  दो  या  तीन  सप्ताह  at  समय  लग  जाता  है  ।  अतः  मैं  विनम्रतापूवंक  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  जहां  तक  परम्परा  और  संविधान  की  मावना  का  प्रइन  यद्यपि  इसके  लिए  कोई

 समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  तो  भी  यह  माना  जाता  है  कि  इसे  शीघ्रता  से  समा  पटल  पर  रखा

 जाना  दूसरे  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हें  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  का

 अध्ययन  करने  में  तीन-चार  सप्ताह

 जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  के  साथ-साथ  सदन  में  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत
 करना  होता  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  उन्हें  तंयारी  करनी  होती  है  कि  क्या  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।  किंतु  जहां  तक  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  का  प्रश्न  उसमें  कोई  को

 गई  कार्यवाही  संबंधी  प्रतिवेदन  नहीं  होता  तथा  उसके  अध्ययन  का  भी  कोई  प्रइन  नहीं  मेरा

 आपसे  विनम्र  निवेदन  है  कि  आप  इस  मसले  पर  अपना  विनिर्णय  दें  और  उन्हें  यह  रिपोर्ट  समा

 पटल  पर  रखने  का  निर्देश  दें  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  संविधान  के  अन्तमंत  यह  अनिवायं  रिपोर्ट  पर  उनकी

 टिप्पणियों  का  कोई  प्रहइन  नहीं  है  ।

 वित्त  संत्रालय  में  व्यय  विमान  में  राज्य  संत्री  थो८के०  :  जहां  तक  मुझे  याद

 समाचार-पत्रों  की खबर  यह  है  कि  वित्त  मंत्रालय  को  रिपोर्ट  चार  सप्ताह  पहले  प्राप्त  हुई

 यह  सही  वक्तव्य  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  आपको  यह  27  अप्रैल  को  प्राप्त  हुई  ।  आपने  अपने  ज्ञापन  में  ऐसा  कहा  है  ।

 ओी  बोी०के०  गढ़बो  :  यही  मैं  मी  कह  रहा  हूं  ।  कृपया  बैयं  हमें  रिपोर्ट  27  अप्रैल  को

 प्राप्त  मैं  वर्ष  1988  तथा  1989  में  कोई  भी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  कितने  दिन  बता
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 सकता  हूं  ।  कुछ  मामलों  में  इसमें  22  कुछ  में  24  दिन  लगे  एक  मामले  में

 इसमें  46  दिन  लगे  हैं  ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  किस  लिए  ?  वे  उसका  सम्पादन  नहीं  कर  सकते  ।  वे  उस  पर  टिप्पणी

 नहीं  कर  उन्हें  केवल  उसे  फाइल  करना  होता  है  ।

 श्री  थो०के०  गढ़वो  :  हम  इस  पर  टिप्पणी  नहीं  कर  रहे  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  रिवोर्ट  तत्काल  समा

 पटल  पर  रखी  जानी

 ओ  बो०के०  गढ़वी  :  वित्त  मंत्री  चीन  में  जब  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  तो  उसकी
 जांच  की  जाती  उसे  पढ़ा  भी  जाता  यह  देखने  के  लिए  कि  कुछ  छूट  तो  नहीं  अथवा
 सब  ठीक  है  या  नहीं  ।  इसका  संकलन  भी  जाता

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  संकलन  की  आवश्यकता  बयों  पड़ती  है  ?  )

 श्रो  संफुद्ीन  चोधरी  :  समा  पटल  पर  रखने  से  पूर्व  अध्ययन  की  आवश्यकता  क्यों
 है  ?

 श्री  बोी०के०  गढ़वोी  :  मैं  इसे  नहीं  मंत्रालय  में  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  पश्चात  इसे
 राष्ट्रपति  के  पास  भेजा  जाता  है  और  संक्घिान  के  अनुच्छेद  151  के  राष्ट्रपति  द्वारा  इसे
 सभा  पटल  पर  रखदाया  जाना  होता  रिपोर्ट  हमारे  पास  हम  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं

 )
 श्री  बसुदेव  आचायं  :  आप  क्या  जांच  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  किस  लिए  ?  आपको  क्या  जांच  करनी  है  ?

 शो  बो०क०  गढ़बो  :  हम  रिपोर्ट  को  बदल  नहीं  सकते  ।

 थ्रो  विजय  कुमार  यादव  :  जिस  रूप  में  सरकार  बे  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है उसी  रूप
 में  संदन  में  प्रस्तुत  करने  में  इन्हें  क्या  दिक्कत  है  ।

 अमिनुवाद|
 शी  राज  कुमार  राय  :  वे  क्या  जांच  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  मंत्री  जी  का  जवाब  पूरा  न  हो  वे  आपकी  बात  कंसे  सुनेंगे  ।

 मैं  यही  तो  पूछ  रहा  इसीलिए  मैंने  उनसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहा  है  ।
 ॥॒

 आप  उन्हें  पहले  बोलने  दो  ।
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 भी  थी०क०  बढ़बी  :  वित्त  मंत्री  9  तारीख  की  सुबह  ही  चीन  से  लौटे  थे  ।
 प्रो०  मध  इंडबते  :  राज्य  मंत्री  का  क्या  हुआ  ?  वे  तो  वीन  अथवा  मलयेशिया  नहीं  गए  थे  ।

 भो  असुदेव  ध्ाचाय  :  कोई  तो  मंत्रालय  का  का्यं-प्रमार  संभाले

 भरी  बी०के०  भढ़बी  :  अनुच्छेद  151  के  अन्तगंत  ऐसा  अनिवायं  नहीं  कोई  समय  निर्धारित
 नहीं  किया  गया  कितु  हमारा  ऐसा  विश्वास  है  कि  ज॑से  ही  प्रक्रिया  पूरी  इसे  समा  के  समक्ष
 प्रस्तुत  कर  दिया  जाए  ।  ऐसे  उपयुक्त  समय  पर  भ्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  ।  कोई  अनुचित  विलम्ब
 नहीं  हो  रहा  है  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  कृपया  अनुच्छेद  151  देखें  ।

 भी  इनाजोत  गुप्त  :  कलंडर  के  अनुसार  कल  सत्र  समाप्त  होना  इसका
 अर्थ  यह  है  कि  यदि  अब  यह  भ्रवधि  बढ़ाई  न  गई  होती  तो  सत्र  समाप्त  हो  गया  यह
 रिपोर्ट  रखी  न  गई  मेरी  जानकारी  के  मैं  इसकी  पुष्टि  करना  चाहूंगा--कि  क्या
 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  रक्षा  मत्रालय  को  उनको  टिप्पणियों  के  लिए
 भेज  दी  गई  ।  क्या  यह  अध्ययन  का  एक  भाग  है  ?

 प्रो०  मधु  इंडव्ते  :  आप  रिपोर्ट  में  परिवर्तन  नहीं  कर  आप  इसकी  जांच  नहीं  कर
 सकते  ।  आपका  काम  इसे  सीधे  सभा  पटल  पर  रखना

 ओऔी  थी०के०  गढ़बी  :  सरकार  रिपोर्ट  में  परिवर्तन  नहीं  करेगी  ।  सरकार  उसमें  परिवर्तन  नहीं
 कर

 प्रो०  मथ  बंडबते  :  उन्हें  इसे  समा  पटल  पर  रखने  के  लिए  समय  क्यों  चाहिए  ?  आप  इसमें
 विलम्ब  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  इन्द्रओोत  भुप्त  :  क्या  आपने  इसे  रक्षा  मंत्रालय  को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  भेज  दिया  है  ?

 श्री  थी  ०के०  यढ़बो  :  जब  तक  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  नहीं  रखी  जाती  तब  तक  मैं  आपको

 कुछ  भी  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  मै ंआपको  कुछ  नहीं  बता  सकता  ।

 ब्रो०  सधु  इंडबले  :  क्यों  ?

 हरी  थो०के०  गढ़बो  :  आप  मुमसे  किसी  गोपनीय  जानकारी  की  आशा  नहीं  रख  सकते  ।

 भी  इसालजीत  गृप्स  :  अध्ययन  करने  का  मतलब  क्या  है  ?

 st  झी  बी०के०  यढ़बी  :  मैं  कह  नहीं  सकता  कि  मंत्रालय  में  क॑से  कार्य  हो  रहा  यह  गोपनीय

 मामले  उन  सब  का  उल्लेख  यहां  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 भी  बसुदेज  श्ाचायय  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रएन

 झो  इंद्रजीत  बृष्त  :  सब  कुछ  अनियमित

 हो  थी०के०  गढ़बी  :  में  अनुच्छेद  151  पढ़ता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  संध  के  लेखाप्नों  संबंधी  रिपोर्टोंਂ  को  राष्ट्रपति  के

 समक्ष  प्रस्तुत  किया  जो  उनको  संसद  के  अत्येक  सदन  के  समक्ष  रखवाएगा  ।/”
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 कोई  निश्चित  अवधि  नहीं  मैं  कहता  हूं  कि  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंग्रा  कया  हम  इसपर  चर्चो  करेंगे  ?  यह  सब  कक  हों  रहांहे  ?

 आप  उन्हें  भ्रपने  कक्ष  में  बुलाकर  इस  पर  चर्चा  क्यों  नहीं  करते  ?

 श्री  सफुद्दीन  चोधरोी  :  इसे  तत्काल  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बो०क०  गढ़दो  :  इस  बात  के  समर्थन  में  कि  क्रोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  मैं  रहता हूं  #  पड़ली
 रिपोर्ट  सिविल  वित्त  तथा  विनियोग  1988  बाईस  दिन  बाद  सभा  पटल  पर  रखी  संघ
 सरकार  विनियोग  लेखा  30  दिन  रिपोर्ट  20  दिन  अप्रत्यक्ष  कर  23  दिन
 पदचात्  ;  प्रत्यक्ष  कर  रिपोर्ट  25  दिन  के  वैज्ञानिक  विभाग  रिपोर्ट  46  दिनों  के  पश्चात्  सभा
 पटल  पर  रखी  गई  दिल्ली  प्रशासन  रिपोर्ट  .27  दिन  तथा  निकाय  संबेंध्नी  रिपोर्ट
 25  दिन  पदचात्  और  संघ  सरकार  तथा  सार्वजनिक  ऋण  और  आपूर्ति  औरं  निपटान

 महानिदेशालय  )  रिपोर्ट  78  दिन  के  पश्चात्  सभा  पटल  पर  रखी

 प्रो०  सघ्  बंडवते  :  आप  केवल  यह  बता  रहे  हैं  कि  आपने  कितनी  बार  गलती  की  ।

 श्री  बो०कं०  गढ़वी  :  रिपोर्ट  27  अप्रेल  को  प्राप्त  की  गई  थी  ओर  यह  कहना  कि  रिपोर्ट  संसद
 में  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अनुचित  समय  लिया  गया  है  ।  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  इसका  एक  भी  कारण
 नहीं  दिया  गया  ।

 थ्रो  बो०फे०  गढ़वो  :  हमसे  कोई  कारण  देने  की  अपेक्षा  नही  की  जाती  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  सत्र  15  तारीख  को  समाप्त  हो  रहा  है  ।  यदि  15  तारीख
 तक  रिपोर्ट  नहीं  रखी  जातो  तो  सितम्बर  तक  प्रतीक्षा  करनी  अतएव  यह  अलग-अलग
 मामलों  पर  निर्मर  करता  है  |  सदि  संसद  का  सत्र  न  हो  तो  20-25  दिनों  बाद  प्रस्तुत  की  जा
 सकती  कितु  इस  जैसी  महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  के  मामले  जब  संसद  का  सत्र  चालू  है  और  इसे  10
 तारीख  को  समाप्त  होना  ठो  यह  वित्त  मंत्रालय  का  दायित्व  था  कि  इसे  10  तारीख  से  पहले
 अथवा  कम  से  कम  अब  15  तारीख  से  पहले  प्रस्तुत  किया  जाता  ।  करना  केवल  यह  है  कि  इसे
 राष्ट्रपति  को  भेजना  था  और  राष्ट्रप/त  इसे  सभा  पटल  पर

 प्रो०  मधु  बडवते  :  सम्पादन  अथवा  किसी  अध्ययन  के  लिए  कोई  गुंजाइश  नहीं
 आप  उन्हें  इसे  समा  पटल  पर  रखने  का  निर्देश  दें  ।

 श्री  बो०के०  गढ़वो  :
 हमें  इसे  पढ़ना  है  और  राष्ट्रपति  को  भेजना

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त
 :

 क्या  मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  कर  सकता  हूं  कि  भेरे  प्रदन  के
 उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कुछ  नहीं  मैं  यह  उत्तर  नहीं  दगा  कि  रिपोर्ट
 रक्षा  मंत्रालय  को  भेजी  गई  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  बी०क०  गढ़वी  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  यह  मानकर  चलता  हूं  कि  उन्होंने  इसे  रक्षः  मंत्रालय  को  उनकी
 टिप्पणियों  के  लिए  भेज  दिया  यह  नियमानुसार  नहीं  है  ।  अध्ययन  के  नाम  पर  ऐसा  किया  जा
 रहा  इसे  उससे  पहले  समा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  ।
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 शो  संफदोन  चोधरी  :  किसी  अध्ययन  की  आवश्यकता  नहीं
 भरो  असुदेव  झ्राचायं  :  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  रिपोर्ट  सरकार  को  27  अप्रैल  को  प्रस्तुत

 गई  थी  ।  और  यह  सरकार  के  लिए  बाध्यकर  है  कि  वह  जितनी  जल्दी  संमव  हो  सके  सभा  के
 पटल  पर  प्रतिवेदन  रखे  ।  महोदय  मेरे  विचार  से  यह  प्रतवेदन  अमी  राष्ट्रपति  को  नहीं  भेजा  गया

 यह  रक्षा  मंत्रालय  को  भेजा  गया  है  जो  बिल्कुल  भ्रावश्यक  नहीं  यह  प्रतिवेदन  रक्षा  मंत्रालय
 को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  क्यों  भेजा  गया  उनकी  टिप्पणियां  आवद्यक  नहीं  हैं  ।

 भी  सेफुहीन  चौधरी  :  आप  मंत्री  जी  से  एक  संबद्ध  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  कि  वह  क्या

 प्रोसेसिंग  कर  रहे  यही  एक  सम्बद्ध  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  आपस  में  कोई  मेंल  नहीं  है  ।

 )

 झी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  यहां  संविधान  में

 जो  सोमनाथ  चटर्जो  :  प्रोसेसिग  किस  लिए  ?

 भ्रो  असुदेव  आचार्य  :  प्रोसेसिंग  की  जरूरत  कया

 भी  सेफुहोन  चौधरी  :  आप  सदन  की  मर्यादा की
 रक्षा  ः

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  प्रतिवेदन  रक्षा  मंत्रालय  सहित  विभिन्न  संबद्ध

 मंत्रालेयों  को  भेजे  जा  सकते  किन्तु  प्रतिवेदन  तुरन्त  सभा  पटल  पर  रखा  जानों  इस

 बारे  में  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती  )

 भी  इसद्रजोत  मृप्त  :  इसके  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  से  पूंव॑  संबद्ध  मंत्रालय  की  रुचि  इसमें  है

 क्योंकि  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षके  न ेइसकी  आलोंचना  की  यहां  सभा  पटल  पर  रखे

 जाने  से  पूर्व  यह  मंत्रालय  को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  नहीं  भेजी  जा  सकती  ।  उन्हें  यह  यहां  सभा

 पटल  पर  रखनी

 झो  बसुदेव  आचार्य  :  सदन  की  मर्यादा  की  रेक्षा  करना  आपका  कत्तंथ्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समभता  कि  बे  लोग  इसमें  कोई  परिबतेन  कर  सकते  हैं  ।

 औ०  भघ  इंडबते  :  आप  ठीक  कहते  प्रोसेसिंग  का  अर्थ  हैं  कि वह  इसका  अवलोकन  करेंगे

 उसमें  आवश्यक  परिवतेन  करेंगे  और  तत्पश्चात्  इसे  समा  पटल  पर  रखेंगे  ।  उन्हें  ऐसा  करने  की

 प्रनुमति  नहीं  आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि  उन्हें  रिपोर्ट  से  छेड़छाड़  करने  की  अनुमति  नही  है।**

 हे
 ओर  बसुदेब  आचार्य  :  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 की
 सही

 रिपोर्ट  सभा
 पटल  प

 र
 रखी

 जानी  इस  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  से  पूर्व  रक्षा  मेंत्रालय  को  उनकी  टिप्पणियों

 के  लिए  क्यों  भेजा  गया

 झो  बी०के०  गढ़वी  :  ज्योंही  प्रोसेसिंग  पूरी  होती  है  इसे  समा  पटल-पर  रख  दिया
 जाएगा

 ।

 मैं  आपको  आहएवासन  देता  हूं  कि  यह  सरकार  नियंत्रण  और  महालेखा  परीक्षक  की  के  साथ

 कोई  छेड़छाड़  नहीं  करेगी*”''*  ह

 हे  जसुदेध  अरलाये  :  प्रोसेसिग  की  जरूरत  क्या  आन  ड़ी .?  .*  (ITNT)



 11  4989
 रा  8  el सन  कि

 प्रो०  सघु  दष्डवर्ते  :  कृपया  माननीय  मंत्री  महोदय
 से

 पूछें  कि  शब्द  से  उनका  क्या

 अभिप्राय

 ओर  बसुदेव  ध्राचायं  :  आपका  कहना  है  कि  संकलन  की  जरूरत  होगी  ।  लेकिन  संकलन  की

 जरूरत  वयों  है  ?******  ******

 रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  संकलन  का  क्या  अथ्थं  है  ?******

 अत  सेफुहोन  चोघरी  :  प्राप  जानते  हैं  कि  पनड्ब्बियों  के  बारे  में  समा  पटल  पर  सत्र  के

 अन्त  में  रखी  गई

 श्री  थो  ०  के  ०  गढ़थो  :  मैंने  प्रक्रिया  और  प्रोसेसिग  को  बात  की  थी  और  ज्योंही  यह  काम  पूरा

 होगा  हम  इसे  सभा  पटल  पर  मैं  इस  बारे  में  कोई  आदवासन  नहीं  दे  सकता  कि  इस  सत्र  में

 रखी  जाएगी  या  अगले  सत्र  में******

 श्री  सेफुहीन  चौधरी  :  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?

 शी  बसुदेव  आचाय  :  यह  प्रतिवेदन  इसी  सन्न  में  समा  पटल  पर  रखा  जाना

 श्री  इसाजोत  गृप्त  :  यह  प्रतिवेदन  इसी  सत्र  में  सभा  पटल  पर  रखने  के  बारे  में  मंत्री

 महोदय  को  निदेश  देने  में  आपको  क्या  कठिनाई  है  ?*****

 भरी  सेफुद्ीन  चौधरो  :  कोन  जानता  है  कि  भ्रगला  रुत्र  होगा  भी  या  नहीं
 *'*

 भी  असुदेव  आचार्य  :  आप  सरकार  सदन  के  स्थगित  होने  से  प्रतिविदन  समा  पटल
 पर  रखने  का  निदेद्  दें***  *

 झी  बिनेक्ष  मोस्थामो  :  यदि  यह  इस  सत्र  में  रखा  जाता  है  तो  लोक  लेखा  समिति
 इस  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  सकेगी  ।  लोक  लेखा  समिति  इस  ८२  कंसे  विचार  कर
 ७०००००

 )

 एक  साननीय  सदश्य  :  वह  यह  नहीं  चाहते*'****

 प्रो०  भण  बचष्डबते  :  जब  कमी  बोफस  की  बात  आती  है  तभी  परेशानी  उत्पन्न  हो  जाती  है  **

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अनुच्छेद  151  इस  प्रकार  हैं  :

 के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  संघ  के  लेखाओं  संबंधी  रिपोर्टों  को  राष्ट्रपति
 के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जो  उनको  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रखवाएगां  ।”

 कृपया  जितनी  जल्दी  संभव  हो  सके  इसके  अनुसार  कार्य

 जी  बो०  के०  गढ़बी  :  मंजूर  मरोदय  |  मैं  केवल  यह  कह  रहा  था  कि  रिपोर्ट  सभा  के
 समक्ष  प्ररतुत  की  जाएगी  विन््तु  इसके  लए  कोई  समय  सीमा  नहीं  है  ।  कोई  समय  सीमा  निर्धारित
 नहीं  है  |  अनुच्छेद  151  के  अन्तर्गत  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 ली  शाम्ताराम  नायक  :  आप  सरकार  को  निदेश्ष  नहीं  दे  सकते  हैं
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपके  जजबात  उन  तक  पहुंचा  दिए  हैं  ।

 प्रो०  मु  रुष्छबते  :  आपको  क्या  निदेक्ष  हैं  ?

 झच्यक्ष  महोदय  :  मेरे  निदेश  यह  हैं  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  उन्हें  इस  सभा  पटल  पर  रखना
 चाहिए  ।

 )
 औो०  भण्  दण्छबते  :  सदन  के  स्थयित  होने  से  पूर्व
 अध्यक्ष  महोदय  :  गढ़वी  आप  सभा  के  जजबातों  को  देखे  तथा  तदनुसार  कार्य  करें  ।

 )
 ओ  भध्  दण्डबते  :  कया  सत्ता  धारी  दल  का  इरादा  इस  प्रतिवेदन  को  दबाने  का  है  ?

 भी  शास्ताराण  नाथक  :  आप  समय  पाबन्दी  नहीं  लगा  सकते  ।

 भी  बी०  के०  गढ़बी  :  हम  इसे  संसद  से  छुपाना  नहीं  यह  रिपोर्ट  देखी
 जानी  है  और  वित्त  मंत्री  के  स्तर  तक  प्रोसेस  की  जानी  है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  वित्त
 मंत्री  अमी  तीन  दिन  पहले  ही  यहां  पहुंचे  हैं  ।  इसलिए  प्रोसेसिंग  के  पश्चात  ही  इसे  राष्ट्रपति  को
 भेजा  जाएगा  ।  और  तत्पए्चात्  यह  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।  अनुच्छेद  151  के  अन्तगंत

 राष्ट्रपति  इसे  समा  पटल  पर  रखवाएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  जल्द

 ओऔ  सेकुद्ीम  जौथरी  :  से  आपका  क्या  अभिप्राय  है  ?

 शी  बी०  के०  गढ़बो  :  प्रोसेसिंग  का  अभिप्राय  रिपोर्ट  इसकी  छानबीन  इसे

 राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  करना  तत्पष्चात  राष्ट्रपति  द्वारा  इस  रिपोर्ट  का  पढ़ा  '****

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  का  अर्थ  है  रिपोर्ट  का  पढ़नाਂ  ।  क्या

 हम  यह  मान  लें  कि  उन्होंने  यह  रिपोर्ट  अमी  तक  नहीं  पढ़ी  है  ?

 श्री  थो०  के०  भढ़बी  :  मैं  यह  बात  सरकार  की  ओर  से  कह  रहा  हूं  कि  प्रोसेसिंग  में  रिपोर्ट
 का  पढ़ना  भी  शामिल  है  ।  यह  राष्ट्रपति  के  पास  भेजी  राष्ट्रपति  मी  यदि  वह  उचित

 तो  इसे  पढ़ेंगे  ।  तत्पष्चात्  राष्ट्रपति  इसे  समा  पटल  पर  रखवा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  तेजी  से
 कदम  उठाए  |

 थी  सेफुदोग  चौधरी  :  इसी  सत्र  में  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 प्रो०  मु  दण्डकते  :  सभा  के  स्थगित  होने  से  पहले  या  हमारी  मृत्यु  से  इन  में  से  जो
 भी  पहले  हो  |

 कुमारी  समता  बन्जों  :  में  भापका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहती  हूं
 कि  जनता  झासन  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष  के  इस्तेमाल  के  संबंध  में  गम्मीर  उल्लंघन  हुए
 यह  एक  अत्यंत  गम्मीर  मामला  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  मैं  दिखवा  लेता  हूं  ।

 कमारी  समता  बनर्जी  :  एक  विशिष्ट  राजनेतिक  दल  के  एक  सदस्य  ने  इस  कोष  का  दुरुपयोग
 किया  था'*****  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  जान  भी  कंसे  सकता  हूं  ?  किन्तु  मुक्के  देखने  दें  ।

 कसारी  भमता  अनर्जो  :  यह  अति  आवश्यक  है  ********  हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अभी  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 श्री  धास्ता  राम  नायक  :  पंचायत  विधेयक  अभी  तक  सदन  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  है  ।  किन्त्
 इस  सदन  के  एक  सदस्य  द्वारा  यह  धमकी  दी  जा  रही  है  कि  यदि  हसे  प्रस्तुत  ओर  पारित  किया
 गया  तो  वह  इसे  निरस्त  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  स्वतंत्र  देश  है  ।

 भरी  शान्ताशाम  मायक  :  जब  तक  विधेयक  सदन  में  प्ररतुत  नहीं  क्या  जाता  तब  तक  घमकी

 नहीं  दी  जा  सकती  |  यह  सदन  के  सदस्यों  के  विशेषाधिकार  का  हनन  बह  धमकी  दे  रहे  हैं  कि
 आप  विधेयक  प्रस्तुत  और  पारित  करते  हैं  तो  हम  यह  कर  वह  कर  aA"

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ताराभ  यह  तो  फ्री  कन्ट्री  करोई  कहेसा  सके  क्पशून  कोई
 कहेगा  कि  कानून  नहीं  आपकी  गवरनंमेंट्र  आप  बनाइये  ।

 थी  शास्तारास  वायक  :  सदन  सर्वोच्च  है  ।  कोई  «)  इस  प्रकार  से  धमको  नहीं  दे  सकता  ?
 उसे  यहां  आकर  बोलना  चाहिए  ।  वह  बाहर  से  धमकियां  नहीं  दे  सकता  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  बरागी  बोलिये  |

 शो  बालकथबि  बेराली  :  मैं  आपसे  यह  निवेदन  कन्ना  चाहता  हूं  क्रि  सेशन
 सम्राप्ति  की  ओर  है  और  सरकार  ने  एक  झ्रूचना  दी  थी  कि  पत्रकारों  के  लिए  गठित  बाछावत  वेज
 बोर्ड  की  रिपोर्ट  3]  मई  तक  आ  जायेगी  ।  अब  मुश्किल  से  10-15  दिन  बचे  खास  तौर  इस
 मामले  पर  रिपोर्ट  की  क्या  प्रोग्रेस  कहां  तक  पहुंचे  सरकार  कुछ  कह  तो  बड़ी  मेहरबानी
 होगी  ।  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महो-य  :  नोट  कर  वरागी  जी  जो  कह  रहे  हैं  |  मैं  करता  हूं  ।

 डा०  सामान्त  (aT.  दक्षिण  :  आयुध  डिपो  में  भयानक  आग  लगने  के  कारण  फिर
 कल  नागपुर  के  लगभग  600  गांव  को  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाया  गयां  ।  पूरे  आंयुध॑  डिपो  में  भाग
 हम  गई  |  आग  अभी  भी  लगी  हुई  है  ।  «)नों  आयुघ  डिपुओं  में  आग  अभी  मी  लगी  हुई  हजारों
 लोग  प्रभावित  हुए



 21  1911
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 अध्यक्ष  महोदव
 :  आप  लिखकर  दीजिए  ।

 ]
 डा०  बसा  सामन््त  :  सरकार  इस  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  राजकुमार  राय  :  मऊ  में  स्वदेशी  काटन  मिल  के  बारे  में  मैंने  लिखकर  दिया  आपको
 नोटिस  भी  दिया  एक  हजार  मजदूर  बेकार  होने  वाले  गवनंमेण्ट  की  गलती  से  सरकार  कुछ
 नहीं  कर  रही  है  उसमें  ।

 प्रो०  सथु  बंडबते  :  कल  आपने  यह  टिप्पणी  की  कि  लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष
 की  नियुक्ति  का  प्रदन  आपके  विधाराधीन  है  और  आप  इसका  समाधान  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे
 हैं  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सभा  की  बेठक  स्थगित  होने  से  पहले  इस  समस्या  का  समाधान
 हो  जाएगा  |

 झरध्यक्ष  महोदय  :  जी  निश्चय  ही  इसका  समाधान  हो  मैं  इस  पर  विचार  कर
 रहा  मैं  इस  बारे  में  बात  कर  रहा  मैं  इस  बारे  में  सारी  जानकारी  एकत्न  कर  रहा  जो  भी

 मैं  इस  बारे  में  आपसे  भी  बातचीत  करू गा  ।  इधर  कोई  भी  व्यक्ति  अनजाने  में  भी
 किसी  काम  में  गलती  कर  सकता  हम  जो  कुछ  कर  सकते  हमें  कोई  खोज
 निकालना  होगा  ।  मैंने  आपकी  भावनाओं  को  जाना  है  और  मैं  देखूंगा  कि  इस  मामले  में  क्या  किया
 जा  सकता  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  माननीय  अध्यक्ष  लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति
 संबंधी  प्रश्न  के  मामले  में  संसद  का  यह  इरादा  कभी  भी  नहीं  था  कि  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  जिसकी
 मांग  केवल  एक  विशेष  विपक्षी  दल  ने  की  अध्यक्ष  महोदय  समिति  का  अध्यक्ष  चुन  लें  ।  जब

 हमने  यह  सुझाव  मैं  लोक  लेखा  समिति  का  तत्कालीन  अध्यक्ष  सत्तारूढ़  दल  की  झोर  से
 मैंने  यह  सुकाव  देना  अपनी  जिम्मेदारी  समझा  कि  जहां  तक  संभव  विपक्षी  दल  के  सदस्य  को  ही
 इस  समिति  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  जाए  ।  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने
 मेरी  सलाह  मानकर  यह  ब्वतंमान  प्रत्रिया  शुरू  की  ।  उस  समय  हमें  यह  उम्मीद  थी  कि  एकमात्र  एक
 ही  मुख्य  विपक्षी  दल  होगा  जिसमें  50  से  अधिक  सदस्य  होंगे  ।  लेकिन  ऐस्ता  कभी  नहीं  हुआ  ।  अध्यक्ष

 महोदय  ने  हमेशा  ही  अपनी  मनमर्जी  की  और  इस  बार  जिन  सज्जन  का  आपने  जिक्र  किया  आपको
 पता  होना  चाहिए  कि  कितने  साल  से  वह  इस  सभा  के  सदस्य  वह  10  वर्षों  से  मी  श्रघधिक  समय
 से  इस  सभा  के  सदस्य  क्या  वह  इसके  योग्य  नहीं  हैं  ?  क्या  आपके  लिए  तथा  उनके  लिए  भी  यह
 झौचित्यपूर्ण  नहीं  है  कि  उन्हें  इस  समिति  का  अध्यक्ष  मनोनीत  किया  जाए  ?  चूंकि  आपने  उन्हें
 अध्यक्ष  चने  जाने  के  योग्य  माना  अतः  मैं  नहीं  चाहता  कि  अध्यक्ष  महोदय  अपना  निर्णय  बदल  कर

 सभा  उन  सदस्य  का  तथा  उस  दल  का  अपमान  करें  जिसका  वह  सदस्य  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।

 श्रो  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 दुर्भाग्य  से  बतंमान  नियमों  के  कई  बार  सदस्य  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  या  राष्ट्रीय  महत्व  के  कुछ

 मामले  उठाना  चाहते  हैं  किन्तु  वे  किसी  न  किसी  तरह  बात  मान  लेते  हैं  भौर  वह  विश्वेष  चर्चा  नहीं
 करवा  पाते  |  हम  देख  रहे  हैं  कि  कुछ  गोपनीय  बातों  के  प्रकट  होने  अथवा  कई  बार  सभा  के  नियमों  में

 1;  9
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 किसी  त्रुटि  के  कारण  क्या  कुछ  हो  रहा  आपने  कई  बार  कहा  है  कि  आप  सभा  के  नियमों  और
 विनियमों  से  बंधे  हुए  लेकिन  चुंकि  नियम  तो  बनते  ही  रहते  क्या  आप  नहीं  समभते  कि  इनको

 संहिताबद्ध  किये  जाने  की  जरूरत  अभी  अभी  माननीय  सदस्य  इसी  तरीके  पर  उत्तेजना  व्यक्त  कर  रहे
 थे  क्योंकि  नियम  यह  नहीं  कहते  कि  कोई  पत्र  एक  निश्चित  समय  सीमा  के  भीतर  सभा  पटल  पर  रखा
 जाना  चाहिए  ।  इसी  तरह  मैंने  मार्च  में  विभिन्न  गोपनीय  बातों  के  प्रकाशन  और  शासकीय  गुप्त  बातें
 अधिनियम  पर  आधे-घंटे  की  चर्चा  कराए  जाने  के  बारे  में  कहा  जो  कुछ  भी  हो  रहा  वह
 दुर्भाग्य  से  1923  के  पुराने  अधिनियम  तथा  इस  समा  के  उन  नियमों  के  कारण  हो  रहा  जो  हमने
 अपने  लिए  बनाए  जब  तक  हम  उनमें  संशोघन  नहीं  यदि  लोकतंत्र  में  हम  नियमों  और
 विनियमों  को  संहिताबद्ध  नहीं  करते  और  किसी  मामले  में  पहले  ही  की  मांति  विचार  किया  जाता  है  तो

 मुझे  संदेह  है  कि  इस  बारे  में  भ्रम  उत्पन्न  होंगे  अथवा  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हो  जैसे  कि
 अल्प  सूचना  प्रइन  हमें  इसका  जवाब  नहीं  मिलता  कि  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  गया
 घिकार  प्रस्ताव  के  संबंध  में  जब  तक  हम  पूछताछ  न  करें  ।  हथें  इसका  जवाब  नहीं  मिलता  कि  इसे
 अस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  अतः  मेरा  आपसे  तथा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि
 क्या  हमें  इस  संबंध  में  लिखित  में  उत्तर  मिलना  चाहिए  अथवा  नहीं  कि  किसी  प्रइन  या  चर्चा  विशेष
 को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  नियम  समिति  यदा-कदा  मिलती  ही  रहती  है  और  माननीय
 सदस्य  हमेशा  ही  अपनी  राय  दे  सकते  हैं  ।  प्रो०  रंगा  न ेकई  बार  लिखा  है  और  कई  बार  उन्होंने
 चाहा  है  कि  नियमों  में  बहुत  सारे  परिवर्तन  लाया  जाएं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  स्थगन  प्रस्ताव  भी  जोड़ा  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  झ्नौर  हम  हमेशा  ही  इन  नए  प्रस्तावों  पर  विचार
 करते  हैं  और  कुछ  नए  नियम  इसमें  जोड़े  गए  अब  हम  नियमों  के  बारे  में  एक  नई  पुस्तक  तैयार
 कर  रहे  यदि  और  कुछ  किया  जाना  हो  तो  सुकाव  देने  के  लिए  आपका  स्वागत  मैं  इन  सुझावों
 को  नियम  समिति  के  समक्ष  रखूंगा  ।

 ओ  चन्द्र  प्रताप  वारायण  सिह  :  यह  मात्र  एक  सुऋाव  ही  नहीं  है  ।  समा  में  देशद्रोह  जेसे  अपराध
 पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  और  कोई  दंड  भी  नहीं  दिया  जाता  ।  जबकि  ज॑से  मामलों  में  तथा  नए
 ओऔषधि  अधिनियम  के  अन्तगंत  लोगों  को  दंड  दिया  जा  सकता  है  तथा  फांसी  की  सजा  भी  दी  जा  सकती

 यह  कोई  ऐसा  प्रइन  नहीं  जो  मुझे  लिखित  में  देना  बात  यह  है  कि  संसद  में  जो  कुछ
 मी  हो  रहा  उसका  प्रकाशन  होना  चाहिए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  नहीं  प्रइन  यह  है  कि  हमें  प्रक्रिया  पर  विचार  करना  होगा  ।
 लेबिन  काये  मंत्रणा  समिति  को  कुछ  विषयों  पर  चर्चा  के  लिये  समय  देना  पड़ता  एक  सूची  बनाई
 गई  है  जिसमें  नियम  193  के  अंतगंत  चर्चा  किए  जाने  वाले  विषयों  को  हामिल  किया  गया  लोक
 लेखा  समिति  में  उनका  पता  लगाना  होगा  और  वे  उसका  पता  लगाते  हैं  मैं  उसके  अनुसार  चलता  हूं
 श्र  उन्हें  आपके  समक्ष  रखा  जाता

 भरी  चम्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  क्या  देशद्रोह  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  क्या  देशद्रोह  संबंधी  भ्रल्प
 सूचना  प्रश्न  महत्वपूर्ण  नहीं  क्या  हमें  लिखित  में  इसका  उत्तर  नहीं  मिलना  चाहिए  कि  इन  प्र्टनों
 को  अस्वीक्ृत  कर  दिया  गया  है  ?
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 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  सूचना  दी  गई

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  नियम  194  के  अन्तगंत  मैंने  संविधान  के  अनुच्छेद
 75  को  समाप्त  किए  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  क्योंकि  हमने  श्री  ए०के०  सेन  और  श्री
 वी०पी०  सिंह  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  रखा  लेकिन  आपने  कहा  कि  इस  पर  सदन  में
 चर्चा  की  जाएगी  और  आपने  यह  भी  कहा  कि  मानदंड  निर्धारित  कीजिए  ।”  यदि  कोई  व्यक्ति
 किसी  गोपनीय  बात  को  अ्रकट  करता  है  अथवा  मंत्री  होने  के  नाते  गोपनीयता  की  शपथ  का  उल्लंघन
 करता  इसके  हमेशा  के  लिए  मानदंड  निर्घारित  किए  जाने  चाहिए  और  इसका  निर्णय  सदन
 में  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  पर  यहां  अमी  भी  चर्चा  को  जानी  है  ।  महोदय  संसद  के  कनिष्ठ  सदस्य

 होने  के  नाते  हम  माननीय  द्रोणाचार्य  प्रो०  मथु  दंडवते  की  उत्तेजनापूर्ण  बातें  सुनकर  बहुत  आतंकित
 और  भयभीत  हैं  ।  मेरे  श्री  चौधरी  जीन  डिक्सन  की  भांति  भविष्यवाणी  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  द्रोणाचाययं  के  साथ  भेरी  तुलना  एक  निदाजनक  टिप्पणी  यह  द्रोणाचार्य॑
 का  अपमान  है  ।

 डा०  कृपा  सिघ  भोई  :  मैं  केवल  इस  संबंध  में  आपका  जिनिर्णय  चाहता

 थी  हरूभाई  मेहता  :  समाचार  पत्रों  में  अक्टूबर  1988  में  अहमदाबाद
 में  हुई  विमान  दुघंटना  का  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।  यहाँ  तक  कि  कुछ  समाचार  पत्रों  ने  पत्र  भी
 लिखे  हैं  ।  सभा  को  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  का  अवसर  नहीं  मिल  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  यह  बात  स्वीकार  कर  ली  लेकिन  हमें  समय  ही  नहीं  मिला  ।
 समस्या  केवल  यही  है  ।  हमने  लोक  लेखा  समिति  में  इस  पर  चर्चा  की  थी  और  सदस्यों  ने  भी  इस  पर

 सहमति  व्यक्त  की  कि  हमैं  सदन  में  इस  बारे  में  चर्चा  करनी  समस्या  केवल  समय  के

 अमाव  की  है  |

 श्री  बसुवेव  आचार  :  हमारे  देश  के  युवा  आज  बेठक॑  और  समारोह  आयोजित  कर

 रहे  वे  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि मौलिक  अधिकारों  में  काम  करने  का  अधिकार  भी  शामिल

 किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  विषय  पर  चर्चा  के  समय  इसका  जिक्र  कर  सकते  हैं  |  मैं  तब  इस
 पर  विचार  विषय  ५१२  चर्चा  के  समय  इसका  उल्लेख  करने  में  सदा  आपका

 स्वागत

 झ  सेफुहोन  चौधरी  :  केवल  चर्चा  से  ही  फायदा  नहीं  होगा  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  करना  ही  होगा  ।  इस  पर  चर्चा  करनी  ही  होगी  ।

 भ्ो  बालकबि  बेरायोी  :  भ्रध्यक्ष  डा०  भोई  ने  जो  दंडवते  साहब  को  द्रोणाचार्य  कहा
 वह  ठीक  ही  कहा

 इध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  ।

 शो  बालकबि  बेराणी  :  इनका  जो  चेला  बनता  उसी  का  अंग्ूठा  कटवा  देते  हैं  और  सेन्ट्रल
 हाल  में  आपको  कई  कटे  हुए  अंगूठे  मिल  जाएंगे  ।
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 और  भ्रेश्वर  तांती  :  मैंने  असम-नागालेंड  सीमा  पर  राजापुकुरी  में  7
 1989  को  हुई  नृशंस  हत्याओं  का  मामला  उठाया  था  ओर  आपने  दो  बार  रिपोर्ट  मंगाई  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रिपोर्ट  आ  गई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  करू  इस  पर  डिस्क्रशन  तो  करवा  दिया  है  ।

 श्री  भव्ने  श्वर  तांतो  :  रिपोर्ट  का  क्या  हुआ  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  डिस्कशन  तो  हो  गया  मैं  क्या  करू  ।

 श्री  मद्रेश्वर  तांती  :  लेकिन  रिपोर्ट  का  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ओर  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  भद्नेश्वर  तांती  :  यह  मामला  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  नहीं  जानता  ।

 झी  सो०  साधव  रेड्डो  :  मेरा  सुझाव  है  कि  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  विषयों  की  कार्य

 सूची  में  थोड़ा  परिवर्तत  कर  दिया  जाए  ताकि  हम  नियम  193  के  अंलर्गत  आज  चर्चा  करवा

 सूची  में  नियम  193  के  अंतर्गत  4  विषयों  पर  चर्चा  की  जानी  है  और  उन  पर  आज  चर्चा  करके
 कल  हम  विधेयकों  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 थी  बजमोहन  महन्ती  :  इस  समय  देश  के  समक्ष  सबसे  बड़ी  समस्या  पेय  जल
 की  कमी  की  है|  कृपया  शीघ्र  ही  इस  विषय  पर  यहां  चर्चा  करवाई  जाए  ।  महोदय
 हमारी  समस्या  यह  है

 शो  बसुदेव  आचार्य  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  मी  इसका  निर्भय  लिया  गया  था  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसकी  अनुमति  दी  थी  ।

 श्री  बजमोहन  महन्तो  :  आपने  इसकी  अनुमति  दी  थी  ।  '  लेकिन  मेरा  अनुरोध  यह  है

 )
 ्ज्च्ज्

 शो  बिजय  कुमार  यादव  :  सी०ए०जी०  की  रिपोर्ट  जिस  रूप  में  है  वह  उसी  रूप  में  यहां
 आए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जितना  मेरे  पास  में  वही  मैंने  कुछ  जेब  में  तो  डाला  है  न
 टाईम  डाला  है  ।
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 श्रो  बसुदेव  भ्राचार्य  :  पेय  जल  की  कमी  पर  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  की  भ्रनुमति
 दी  जानी  चाहिए  न  कि  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  अन्तगंत  ।  इस  पर  नियम  193  के  अधीन  ही  चर्चा

 कराई  जानी  चाहिए  |  हम  भी  इसमें  भाग  लेना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इस  पर  पहले  ही  सहमति  दे  दी  इसे  कार्य  ख्ूची  में  शामिल  किया
 गया

 श्री  बृुजमोहन  महन्ती  :  आपने  ऐसा  मान  लिया  है  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  इसे  प्राथमिकता  दी
 जानी  इस  पर  आज  ही  चर्चा  कराई  जानी  चाहिए  क्योंकि  उड़ीसा  से  ऐसे  दुःख  के  समाचार
 मिल  रहे  हैं  कि  12  लोगों  को'*****

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  |  आपका  राज्य  तथा  राजस्थान  भी  इससे  प्रभावित  अब

 सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  ।

 11.31  भ०  पू०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 मारतोय  वन  प्रबंध  मोपाल  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 और  अधिकरण  को  समीक्षा  आदि

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  मैं

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  भारतीय  वन  प्रबंध  भोपाल  के  वर्ष  1987-88  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखपरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  बन  प्रबंध  भोपाल  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (i)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  7959/89}

 बायुदृत  लिसिटेड  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981-82,  1982-83,  1983-84,  1984-85

 और  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा  आदि

 सागर  विमानन  और  पयेटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  मैं

 लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपघारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 वायुदुत  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981-82,  1982-83,  1983-84,  1984-85

 और  1985-86  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  11  1989

 वायुदूत  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1981-82  का  वा्धिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  1960/89]

 वायुद्त  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1982-83  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०टी  ०7961/89]

 वायुदूत  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1983-84  का  वार्षिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रंभालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7962/89]

 वायुदूत  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1984-85  का  वाध्िक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7963/89]

 वायूदूत  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1985-86  का  वाषिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  7964/89]

 (2)  उपयु कत  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टो०  7960  से  7964/89]

 11.32  भ०पू०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  से  महासचिव  के  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को
 देनी  है  :

 राज्य  समा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के
 अनुस रण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  समा  10
 1989  को  हुई  अपनी  बेठक  में  लोक  समा  द्वारा  3  1989  को  हुई  उसकी  बंठक  में
 पारित  किये  गए  रेल  1989  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालक  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)  के
 उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  विनियोग  संख्यांक  3  1989  जिसे
 लोक  सभा  द्वारा  अपनी  3  1989  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य
 सभा  को  उसकी  सिफा  रिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने
 का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  की  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं
 करनी  हैं  ।
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 21  1911  नियम  377  के  अधीन  मामले

 11.33  मन्पुू०

 नियम  377  के  श्रधीन  मासले
 मध्य-प्रदेश  में  मुरेना  श्लोर  फूज  के  बोच  एक  रेल  लाइन  बिछाए  जाने  की  सांग

 श्री  कम्मोदीलाल  जाटव  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  चम्बल  सम्भाग  के  मुरैना जिले  में  केवल  एक  रेलगाड़ी  आगरा  बम्बई  मार्ग  पर  चलती  है  ।  ग्वालियर  से  श्योपुर  कलां  तक  एक
 छोटी  लाइन  पड़ी  हुई  जिसका  होना  न  होना  बराबर  है  ।  मुरेना  से  तक  आज  तक  कोई
 रेलवे  लाइन  नहीं  डाली  गई  यह  हिस्सा  करीब  100  किलोमीटर  का

 इस  हिस्से  में  बहुत  कम  बसें  चलती  हैं  ओर  रेल  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  इस  कारण  लोगों
 को  आने-जाने  में  बहुत  अःघक  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  तथा  सामान  आदि  लाने  ले  जाने  में  अनेक
 कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  हैं  ।

 .  अतः  रेल  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  मुरैना  से  फूफ  तक  सर्वे  करा  कर  रेल  लाइन  बिछाने  के
 भादेष्  देने  की  कृपा  करे  ।

 वायदृत  को  उड़ानों  के  सुरक्षित  और  सुचारु  संचालन  हेतु  उड़ीध्षा  में  जयपुर  हवाई  पढ्टी
 पर  वायरलंस  मशोन  लगाए  जाने  की  सांग

 श्री  के०  प्रधानो  :  हैदराबाद  से  विशाखापत्तनम  और  जयपुर  से  होते
 हुए  भुवनेश्वर  को  एक  वायुद्त  सेवा  जाती  है  जो  सांयकाल  हैदराबाद  वापस  लौटती  यह  उड़ान  दो
 वर्ष  से  चालू  जयपुर  की  हवाई  पट्टी  उड़ीसा  राज्य  सरकार  की  सम्पत्ति  इस  हवाई  पट्टी  पर
 कोई  वायरलेस  मशीन  नहीं  बादल  और  वर्षा  ऋतु  में  जब  स्पष्ट  दिखाई  भी  नहीं  देता  है  विमान
 को  हवाई  पट्टी  के मौसम  की  स्थिति  और  स्थान  ढूंढने  में  मी  कठिनाई  होती  हवाई  पट्टी  के
 पास  का  स्थान  पव॑तीय  है  अतः  विमानचालक  वहां  विमान  उतारने  में  भारी  जोखिम  से  काम  लेता

 है  ।  कमी-कभी  कम  रोशनी  के  कारण  उड़ान  रह  कर  दी  जाती  है  |  यह  वायुद्त  सेवा  यात्रियों  को

 बहुत  अच्छी  सेवा  उपलब्ध  कराती

 मैं  नागर  विमानन  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  उड़ीसा  सरकार  को  जयपुर  में
 वायरलेस  मशीन  स्थापित  करने  का  आदेश  दें  जिसका  आप  रेटर  हो  जो  सूचना  प्राप्त  करे  और
 भेज  सके  ताकि  किसी  जोखिम  के  बिना  विमानचालकों  को  इस  हवाई  पट्टी  पर  उतरने  में  सहायता
 मिले  ।

 राजस्थान  में  टोंक  को  रेल  लाइन  से  जोड़े  जाने  को  व्यवस्था  किये  जाने  तथा  सवाई

 माधोपुर  और  टोंक  के  बीच  रेल  लाइम  बिछाई  जाने  हेतु  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  पर  कार्यवाही
 किए  जाने  की  मांग

 *

 श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  अध्यक्ष  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  टोंक  का

 सर्वांगीण  विकास  आज  तक  नहीं  हो  पाया  आजादी  के  बाद  विकास  की  किरण  इस  जिसे  पर
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  ]।  1989

 भी  कृपालु  शिक्षा  और  खेतीबाड़ी  के  नये  संसाधनों  का  यहां  भी  प्रवेश  हुआ  ।  लोगों  को

 वैज्ञानिक  आधार  पर  कृषि  के  उपकरणों  के  प्रति  जानकारी  प्रदान  की  गई  लेकिन  रेल  के  अभाव  में

 हम  प्रगति  पथ  पर  अग्रसर  नहीं  हो  सके  ।  आज  सम्पूर्ण  देश  नवजागरण  का  प्रवाही  पथ  अलोकित  हो
 रहा  है  लेकिन  हम  रेल  के  बिना  अन्धकार  में  मटक  रहे  मैंने  पिछले  दस  साल  से  टोंक  को  रेल
 से  जोड़े  जाने  की  मुहम  चला  रखी  है  तथा  हर  स्तर  में  किसी  न  किसी  रूप  में  उठाता  रहा

 परन्तु  अमी  तक  कोई  ठोस  कदम  उठाये  जाने  का  निर्देश  नहीं  दिया  गया  पिछले  वर्षों  में  मेरे
 विशेष  आग्रह  पर  सवाई  माधोपुर  से  टोंक  के  लिये  सर्वे  कराये  गये  सर्वे  रिपोर्ट  भी  मंत्रालय  को

 प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  ।  लेकिन  आज  तक  साधनों  का  अभाव  बताकर  इस  मामले  को  टाला  जा  रहा
 है  ।  इस  विषय  में  तत्काल  तथा  सकारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 उड़ीसा  के  कालाहांडो  और  वोलनगोर  जिलों  में  पेय  जल  को  कमी  दूर  किए  जाने  हेतु
 गहरे  नलकूल  लगाए  जाने  के  लिए  आधुनिकतस  रिग  तथा  अन्य  उपकरण  प्रदर्शन  किए
 जाने  को  सांग

 श्री  जगननाथ  पटनायक  :  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पेयजल  की  गम्भीर  कमी

 एक  गहरी  चिन्ता  का  विषय  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  यह  समस्या  और  अधिक  गंभीर  है  जहां  संचार
 सम्बन्धी  सप्रस्या  के  कारण  आधुनिक  रिगों  से  नलकूपों  के  लिए  खुदाई  करना  संमव  नहीं
 उड़ीसा  राज्य  में  वालाहांडी  और  बोलंगीर  ज॑से  सूखा  ग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  में  बड़े  पमाने  पर
 वनों  को  दुष्ट  करने  के  कारण  जल  स्रोत  काफी  नीचे  चले  गए  हैं  ।

 पक्षियों  तथा  अन्य  पशुओं  की  समस्या  ओर  भी  गम्मीर  हो  गई  पर्याप्त  वित्तीय
 सहायता  द्वारा  गहरे  नलकूपों  की  खुदाई  के  लिए  अत्याधुनिक  वाहनों  तथा  अन्य
 करणों  की  सप्लाई  करके  युद्ध  स्तर  पर  नीति  निर्धारित  करके  काम  होना  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  अस्वास्थ्यवःर  परिस्थिति  और  अछुद्ध  जल  से  कोई  महामारी  न  फैलने  सभी
 निवारक  उपाय  जाने  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  योजना  बनाई
 जानी  चाहिए  कि  कम  से  कम  2000  ई०  तक  पेयजल  की  कोई  कमी  न  रहने  पाये  ।

 राजस्थान  के  बाड़मेर  शहर  में  प्रस्तावित  आकाशवाणी  केन्द्र  को  स्थ।पना  किए  जाने  की
 सांग

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  राजस्थान  प्रदेश  के  सीमावर्ती  बाड़मेर  जिले
 में  रेडियो  स्टेशन  को  स्थापना  की  स्वीकृति  हुए  करीब  पांच  वर्ष  होने  को  आए  परन्तु  अमी  तक
 रेडियो  स्टेशन  का  भचन  बना  अभी  मशीनरी  नहीं  लगाई  गई  स्टुडियो  के  निर्माण  की  गति
 बड़ी  धीमी  है  ।  वि

 अतः  केन्द्र  सरकार  के  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  से  ज्िविदन  है  कि  राजस्थान  प्रदेश  के
 सीमावर्ती  बाड़मेर  जिले  के  मुख्यालय  बाड़मेर  में  तीन  माह  के  अंदर-अंदर  रेडियो  स्टेद्नन  स्थापित
 किया  जावे  ताकि  बाड़मेर  जिले  के  दूरगामी  क्षेत्र  की जनता  इसका  लाभ  उठा  सके  ।
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 ओद्योगिक  देशों  से  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  विषाक्त  कचरा  निर्यात  किये  जाने  सम्बन्धी
 संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  से  पूर्व  तत्संबंधी  तथ्यों  के  बारे  में  संसद  को  बताए  जाने
 की  मांग

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  मार्च  1989  में  सौ  से अधिक
 देशों  के  प्रतिनिधि  विषले  अपशिष्ट  पदार्थों  के परिवहन  और  निफ्टान  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए
 एक  अंतर्राष्ट्रीय  करार  सम्पन्न  करने  पर  सहमत  हुए  हैं  ।  करार  का  प्रयोजन  ओद्योगीकृत  देशों  से
 विकासशील  देशों  को  विषले  अपशिष्ट  पदार्थों  के  अवध  निर्यात  को  रोकना  ऐसा  विश्वास  है  कि
 इसमें  यह  उपबन्ध  किया  जाएगा  कि  अपशिष्ट  पदार्थों  का  निर्यात  करने  वाले  देशों  को  प्रत्येक  खेप
 के  लिए  आयातकर्त्ता  देश  की  स्वीक्ृृति  प्राप्त  करनी  चाहिए  और  उन्हें  पर्यावरण  की  दृष्टि
 से  एक  सुरक्षित  तरीके  से  अपशिष्ट  पदार्थों  का  प्रबन्ध  करना  इसे  परिभाषित

 नहीं  किया  गया  है  ।

 फिर  भी  समभौते  में  अ्रप  शिष्ट  पंदा  करने  वाले  देशों  पर  यह  उत्तरदायित्व  नहीं  डाला  गया

 है  कि  वे  अपशिष्ट  पदार्थों  का  अन्तिम  रूप  से  निपटान  करें  ओर  जिन  देशों  में  निर्यातक  देशों  के

 स्तर  की  सुविधाएं  और  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उन  पर  अपशिष्ट  को  आयात  करने  का

 बन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  और  न  ही  इसमें  निपटान  स्थलों  की  जांच  समेत  अत्याधुनिक  जांच  पद्धति
 पर  ही  बल  दिया  गया  समाचार  पत्रों  में  छूघा  है  कि  अपशिष्ट  पदार्थों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवहन
 को  निरत्साहित  करने  के  लिए  संधि  में  कोई  निश्चित  उपाय  शामिल  नहीं  किए  गए  हैं  ।  पर्यावरण

 संबंधी  कार्य  दल  ग्रीनपीस  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  अपशिष्ट  व्यापार  से  विकासशील  देशों  को  बचाने

 की  मांगों  की  उपेक्षा  की  गई  है  और  समभौते  में  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  अपशिष्ट  के  निर्यात  को

 वध  ठहराया  है  ।

 11.38  म०पू०

 महोदय  पीठासीन

 यह  बात  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  भारत  ने  खतरनाक  अपशिष्ट  के  परिवहन  तथा  निपटान  से

 संबंधित  इस  संधि  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  या  नहीं  । यदि  भारत  सरकार  संसद  और  लोगों  को  इस

 बारे  में  पूरे  तथ्य  बताये  बगर  समभोते  पर  हस्ताक्षर  करती  है  तो  इससे  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  पर

 गम्भीर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इन  परिस्थितियों  में  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  सरकार  को  सभी  तथ्य

 यथासंभव  शीघ्र  बताने  चाहिए  और  राष्ट्रीय  हितों  के  प्रतिकूल  किसी  भी  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं
 करने  चाहिए  ।

 विद्युत  चाप  भट्टी  उद्योग  को  कच्चे  माल  को  निरन्तर  भश्रापूति  सुनिशिचित  किए  जाने

 तथा  लौह  स्क्रेप  पर  सोमा-शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  युक्तिसंगत  किये  जाने  को  सांग

 क्रो  राम  नारायण  सिह  :  देश  का  इलेक्ट्रिक  आक  फरन॑स  उद्योग  जो  मकानों  के

 निर्माण  के  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  70  प्रतिशत  शलाकाए  और  तथा  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था

 के  अन्य  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  आटोमोबाइल  और  परिवहन  उद्योगों  को  विशेष  स्टील

 सप्लाई  करता  है  मूलमूत  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  एक  नाजुक  दौर  से  गुजर
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 (  थी  राम  नारायण  सिंह  ]

 रहा  इसके  परिणामस्वरूप  अत्यधिक  वित्तीय  नुकसान  हो  रहा  अप्रैल  1979  ठक
 उत्पादों  पर  कोई  उत्पाद  छुल्क  नहीं  लगता  अब  यह  शुल्क  383  रुपये  प्रति  टन  से  बढ़ाकर
 525/-  रुपये  प्रति  टन  कर  दिया  गया  है  जिससे  यह  सभेकित  इस्पात  संयंत्रों  के बराबर  लाया  गया

 है  ।

 इस  उद्योग  को  वर्तमान  कठिन  परिस्थिति  से  बचाने  के  लिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  फरता  हूं
 कि  कच्चे  माल  की  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  +.ए  जाएं

 लोहे  की  स्क्रेप  के  आयात  पर  सीमा  छुल्क  को  समाप्त  करने  अथवा  लोहे  की  स्क्रेप  के  अर

 रष्ट्रीय  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  के  पहले  के  स्तर  पर  लाने  और  उत्पाद  छुल्क  को  क्म  करके
 1977  के  105  रुपये  प्रति  टन  के  स्तर  पर  लाकर  उसे  युक्तिसंगत  बनाने  के  प्रइन  पर

 मूति  पूर्वक  विचार  किया

 बिहार  के  पलामू  और  हजारोबाग  जिलों  में  पेयजल  तथा  सिचाई  के  लिए  पानी  की
 व्यवस्था  किए  जाने  हेतु  तत्काल  कदम  उठाए  जाने  की  सांग

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  उपाध्यक्ष  वसंत  ऋतु  की  परिसमाप्ति  के  बाद
 गर्मी  की  तेज  आंच  बढ़ती  जा  रही  है  और  जसे-जैसे  गर्मी  बढ़ती  जा  रही  बिहार  के  पर्वतीय
 अंचलों  में  पेयजल  की  कठिनाइयां  गरुरुत्तर  होती  जा  रही  इस  वर्ष  ६रसात  की  कमी  की  वजह
 से  खरीफ  एवं  रबी  दोनों  फसलें  नष्ट  हो  चुको  हैं  और  अवाल  की  स्थिति  पैदा  हो  गई
 इसमें  बिहार  के  पलामू  जिले  के  पांकी  आदि  प्रखंडों  में  विशेष
 रूप  से  पेयजल  का  संकट  गहराता  जा  रहा  है  ।  हजारीबाग  जिले  के  अंटरगंज  और
 गया  जिले  के  फतेहपुर  में  पेयजल  का  संकट
 व्याप्त  जमीन  की  नमी  बहुत  पहले  ही  समाप्त  हो  गई  है  थौर  जल  स्तर  बहुत  तेजी  से  नीचे  जा
 रहा  पेयजल  को  फ्रटिनाई  हो  ही  गई  सिंचाई  के  सारे  माज्यम  जो  यतकिचित  वे  भी
 असफल हो  चुके  हैं  ।

 जनहित  में  यथोक्त  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स-कार  से  मांग  करता  हूं  कि  युद्धस्तर
 पर  पेयजल  और  सिंचाई  को  व्यवस्था  की  जाए  ।  उस  पथरीले  इलाके  बे  देखते  हुए  सरकार  का  विशेष
 ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  बड़ी  संख्या  में  डायमंड  बोरिंग  मशीन  उन  क्षेत्रों  में  भेजी

 पश्चिम  बंगाल  में  विद्यासागर  विद्वविद्यालय  को  वित्तोप  सहायता  दिए  जाने  की  सांग

 भरी  बसुदेव  आचार्य  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  लिए  अकेले  ही  पश्चिम  बंगाल
 में  छात्रों  बढ़ती  हुई  संख्या  की  उच्च  शिक्षा  संबंधी  जरूरतों  को  पूरा  करना  असंभव  हो  गया  है  ।
 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  में  स्नातकोत्तर  शिक्षा  के  लिए  सीटों  में  10  प्रतिशत  की  वंद्धि  इस  बढ़ती
 हुई  छात्र  संख्या  को  दाखिला  देने  का  लघु  प्रयास  था  ।  एक  नए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना
 बि.ए  जाने  की  गम्मीर  आवश्यकता  महसूस  की  गई  ।
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 21  1211  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 नवम्बर  1975  तत्कालीन  शिक्षा  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  12  सदस्यीय  समिति  की

 नियुक्ति  की  जिसने  विद्यासागर  विश्वविद्यालय  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  जो  कि  अध्यापन
 ओर  संबंद्ध  विश्वविद्यालय  होगा  ।  पाठ्यक्रम  के  लिए  मा्गंदर्शी  सिद्धांत  ब>्तते  समिति  ने
 पारम्परिक  विषयों  को  पारम्परिक  किषयों  में  मिलाने  का  सुक्ाब  दिया  ।  इस  आधार  24  जून
 1981  को  विद्यासागर  विश्वविद्यालय  अधिनियम  को  पश्चिग  बंगाल  विधान  सभा  में  सर्वंसम्मति  से
 स्वीकार  कर  लिया  गया  ।

 राज्य  सरकार  पहले  ही  से  इस  पर  करीब  7  करोड़  रुपये  खच  कर  चुकी  किन्तु
 विश्व  विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अब  तक  इसके  लिए  एक  भी  पंसें  का  अनुदान  नहीं  दिया  इस
 वित्तीय  बोभ  के  विश्व  विद्यालय  गे  र-पारम्परिक  और  पारम्परिक  विषयों  के  13  विभाग  और
 स्नातकोत्तर  स्तर  पर  12  विभागों  को  चला  रहा  संबंद्ध  कालेजों  के करीब  30,000  छात्र  इस

 विश्व  विद्यालय  से  शिक्षा  ग्रहण  कर  रहे

 इन  परिस्थतियों  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  विद्यासागर  विश्वविद्यालय  के  लिए
 राशि  प्रदान  करें  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  उच्चतर  शिक्षा  के  लिए  निर्मित  इस  नए  संस्थान  को

 11.44  44  स०पू्०

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  4,  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  पर  विचार
 करेंगे  तथा  इसे  पारित

 श्री  बी०  शंक  रानन्द  ।

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  -

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया

 माननीय  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  अनुच्छेद  326  में  संशोधन  करने  के  लिए  संविधान

 (6  वां  1988  के  परिणामस्वरूप  लाया  गया  यह  संशोधन  28  1989
 से  लागू  इसका  आधे  से  अधिक  राज्यों  को  विधान  सभाओं  ने  समर्थत  किया  था  जो  कि  संविधान
 के  अनुच्लेद  308  (2)  में  जोड़े  गए  परग्तुक  के  आधार  पर  जरूरी  था|  इसमें  मतदान  की  भायु  21
 वर्ष  से  घटाकर  18  वर्ष  वी  गई

 लोक  प्रतिनिधित्व  भ्रधिनियम  1950  की  घारा  19  में  मतदान  की  आयु  21  वर्ष  बताई

 गई  है  ।  संविधान  अधिनियम  1988  पेश  किए  जाने  के  बाद  28.3.89  से  इसमें

 यह  सशोघन  लागू  करना  होगा  ।

 1950  के  अधिनियम  की  घारा  14  के  अन्तगगंत  की  तारीक्षਂ  से  हर  निर्वाचक
 नामावली  की  तैयारी  या  पुनक्षण  के  संबंध  में  उस  वर्ष  की  जनवरी  का  पहला  दिन  भ्रभिप्रेत  है  जिस
 वर्ष  में  वह्  इस  प्रकार  तैयार  या  पुनरीक्षित  की  जाती  इस  वष  चुनाव  कराए  जाने  हैं  और  यदि
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 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  )  11  1989

 [  श्री  बी०  शंकरानन्द  ]

 निर्वाचक  नामावलियों  अहंरता  की  तारीख  1  1989  मानकर  सामान्य  रूप  से  पुनरीक्षा
 की  जाती  है  भथवा  उन्हें  अद्यतन  बनाया  जाता  है  तो  18  से  21  चर्ष  आयु  वे  की  युवा  पोढ़ी  जो

 28.3.1989  को  मतदान  देने  के  योग्य  हो  गई  आगामी  चुनावों  में  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग

 नहीं  कर  पायेगी  ।  मतदान  की  आयु  घलने  के  पीछे  हमारा  इरादा  यह  नहीं  है  कि  नए  मतदाताओं
 को  आगामी  चुनावों  में  माग  लेने  से  पहले  और  इंतजार  करना  पड़े  ।  परन्तु  वर्ष  1989  में  उपरोक्त

 अधिनियम  के  भाग  3  के  अधीन  प्रत्येक  निर्वाचक  नामावली  के  तैयार  करने  या  पुनरीक्षण  के  संबंध
 में  की  तारीखਂ  ]  अप्रैल  1989  इस  विचार  से  घारा  14  में  संशोधन  द.रने  का
 प्रस्ताव  रखा  गया  ।  वास्तव  में  चुनाव  आयोग  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  उन  सभी  युवाओं
 को  मतदाता  सूची  में  झामिल  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  की  पहल  कर  चुका  है  जिनकी  आयु
 1.4.89  को  18  वर्ष  हो  चुकी  ताकि  चालू  वर्ष  में  नए  मतदाताओं  को  मी  शामिल  करके
 नामावली  अद्यतन  बनाने  के  काये  में  किसी  मी  कारण  से  विलम्ब  न  हो  ।  इसलिए  निर्वाचन  आयोग
 द्वारा  समी  कार्य  किए  जाने  और  कदम  उठाए  जाने  को  विधिमान्य  बनाने  के  लिए  विधेयक  में  एक
 उपबंध  जोड़ा  गया

 1950  के  अधिनियम  की  घारा  9  में  संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव  रखा  गया  है  जिससे
 निर्वाचन  आयोग  को  संसदीय  और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  से  संबंधित  सभी  जानकारी

 एकत्रित  करने  के  लिए  सशक्त  किया  जाये  ।

 1950  के  अधिनियम  की  अनुसूची  4  में  परिषदों  के  के  लिए  स्थानीय
 कारियों  का  उल्लेख  किया  गैया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हमें  यह  जातकारी  दी  है  कि
 झीषं  के  अन्त्गंत  उपरोक्त  अनुसूची  में  सूचीबद्ध  समितियांਂ  अब  नहा  झ्नुसूची  से  इस
 मद  के  लोप  किए  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  विधेयक  को  सर्वेसम्मति  से  पारित  कर  मैं  विधेयक
 को  सद्दन  के  विचाराथ्  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 थी  सो०  माधव  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता
 पिछले  वर्ष  दिसम्बर  में  हमने  संविधान  संशोधन  संशोधन  पारित

 किया  था  ।

 यदि  संवंधानिक  रूप  से  यह  अपेक्षत  न  होता  कि  संविधान  में  संशोधन  किए  बिना
 लोक  अतिनिधित्व  अधिनियम  1950  की  धारा  19  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  तो  यह  पहले
 होना  चाहिए  उस  समय  सभा  में  यह  बताया  गया  था  कि  इसे  प्रभावी  करने  के  लिए  इस  घारा
 में  संशोधन  करना  आवश्यक  लेकिन  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मतदाताओं  के  नाम  दर्ज  करने
 लिए  की  गई  अग्रिम  कायंवाही  का  जहां  तक  संबंध  है  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  दिनांक
 1-  -1989  को  18  वर्ष  की  आयु  पूर्ण  करने  वाले  युवाओं  को  मतदाताओं  के  रूप  में  दर्ज  करने  के
 सबंध  में  जनुदेश  जारी  करने  को  दिशा  में  कायंवाही  की  इस  संबंध  में  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है
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 21  1911  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेय

 क्योंकि  ऐसी  अग्रिम  कायंवाही  आवश्यक  है  ताकि  हम  नई  मतदाता  सूचियों  के  आधार  पर  दिसंबर
 तक  चुनाव  करवा  परन्तु  निर्वाचन  आयोग  अथवा  उसके  किसी  कमंचारी  द्वारा  किए  मए  सभी
 कार्यो  को  वध  ठहराने  संबंधी  खंड  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  रही  मुझे  इसके  कारण  समभ  में
 नहीं  आए  हैं  क्योंकि  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  कतिपय  राज्यों  में  मतदाता  सूचियां  पहले  ही
 प्रकाशित  की  जा  चुव  हैं  ?  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  ?  यदि
 मतदाता  सूचियां  तैयार  की  जा  चुकी  हैं  तथा  प्रकाशन  हेतु  तैयार  की  जा  चुकी  थी  तब  तो  यह  ठीक

 परन्तु  यदि  इनका  प्रकाशन  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  और  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1950  के
 अंतर्गत  जनता  से  दावे  तथा  बापत्तियों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  तो  यह  गंभीर  बात  है
 क्योंकि  इससे  बहुत  जटिलताएं  पंदा  हो  लोग  न्यायालय  में  जा  सकते  हैं  क्योंकि  ऐसी
 मतदाता  सूचियां  जो  वध  नहीं  दावे  और  आपत्तियां  प्रस्तुत  करने  हेतु  प्रकाशित  नहीं  की  जा
 सकती  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  है  जैसा  कि  बताया  गया  है  और  अब  इसे  वेघ  किए  जाने  के  लिए
 लाया  गया  तब  इस  विधेयक  में  एक  गंभीर  त्रुटि  इस  पर  विचार  करना  होगा  ।  हो  सकता  है
 आपको  यह  देखने  के  लिए  मतदाता  सूचियों  को  पुनः  प्रकाशित  करना  पड़े  कि  बे  नियमों  के  अनुरूप

 |

 जहां  तक  अहंता  की  तारीख  को  1  जनवरी  के  स्थान  पर  1  अप्रेल  किए  जाने  का  संबंध  मैं
 समभाता  हूं  कि  ऐसा  केवल  इसी  वर्ष  के  लिए  किन्तु  यदि  यह  हमेशा  के  लिए  तो  यह  बहुत
 आपत्तिजनक  है  ।  यदि  ऐसा  केवल  इसी  वर्ष  विशेष  के  लिए  जबकि  हमें  मतदाता  सूचियों  में  18
 वर्ष  की  आयु  के  अनुसार  संशोधन  करना  है  तो  यह  ठीक  है  ।

 श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  आपने  उसका  जिक्र  किया  है  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  मैं  समभता  हूं  कि  ऐसा  ही  है  ।  इसका  यही  अर्थ  अन्यथा  यदि

 सरकार  इसमें  हमेशा  के  लिए  परिवतंन  करने  जा  रही  है  तो  यह  आपत्तिजनक  है  ।  बात  यह  है  कि

 प्रत्येक  वर्ष  |  जनवरी  को  +7ज्य  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारियों  द्वारा  निर्वाचक  नामावलियों  को

 संशोधित  किया  जा  रहा  नामावलियां  संशोधित  और  प्रकाशित  की  जाती  इस  संबंध

 में  एक  प्रक्रिया  बनाई  गई  वह  जारी  रहनी  मात्र  इसी  वर्ष  के  लिए  अहंता  की  तारीख

 1  अप्रैल  होनी  चाहिए  न  कि  हमेशा  के  लिए  ।  इसे  स्पष्ट  किया  जाना

 ऐसा  लगता  है  कि  निर्वाचन  प्रायोग  को  संसदीय  और  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों

 के  परिसीमन  से  संबंधित  सभी  जानकारी  इकट्ठी  कर  ली  गई  जिसके  लिए  घारा  9  में  संशोधन

 किया  जाना  है  सरकार  निर्वाचन  आयोग  को  संसदीय  और  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेपरिसीमन

 से  संबंधित  सभी  जानकारी  करने  के  लिए  सशक्त  बनाने  के  लिए  1950  के  अधिनियम  की

 घारा  9  में  संशोधन  करने  जा  रही  मैं  यह  वात  समझ  नहीं  पाया  हूं  । सरकार  वारा  9  में  सशोधन

 क्यों  करना  चाहती  है  ?  इसका  स्पष्टीकरण  किया  जाना  चा:हुए  माननीय  मंत्री  जी  ने  ही

 पिछली  बार  यह  बताया  था  कि  निर्वाचन  क्षेत्रों  का परिसीमन  इस  वर्ष  इसलिए  नहीं  किया  जाएगा

 क्योंकि  दूसमें  विलम्ब  होने  की  संमावना  सरकःर  को  अग्रिम  कार्यवाही  करनी  पड़ती  लेकिन

 ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  अब  हमें  पुरानी  प/रसीमाओं  के  आधार  पर  ही  चुनाव  लड़ने  होंगे  और

 संसदीय  तथा  विधान  समा  निर्वाचन  क्षेत्र  परिसीमन  1976  के  अंतगंत  विधानसभा  या  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  जा  रहा  जानकारी  एकत्रित  करने  के  लिए  आयोग

 को  अधिकार  देने  वी  क्या  आवश्यकता  यह  अधिकार  तो  आयोग  को  पहलें  ही  से  प्राप्त  है  ।

 अर



 लोक  विधैयक  1989

 [  श्री  सी०  माघव  रेड्डी  ]
 तायोग  को  पहले  ही  से  यह  अधिकार  मिला  हुआ  सरकार  को  घारा  9  में  संशोधन  करने  की

 क्या  अआवद्यकता  है  ?  इस  पर  स्पष्टीकरण  दिया  जाए  ।

 इन  दाब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विजय  एन०  पाटिल  *  ***  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि  वह
 संक्षेय  में  बोलें  ।  इस  संबंध  में  बहुत  से  सदस्य  बोलने  के  इच्छुक  हैं  ।  इसके  लिए  केवल  दो  घंटे  का
 समय  हं  दिया  गया  है  ।  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि  वह  संक्षेप  में  बोलें  ।  कृपया
 5  मिनट  ही

 झो  विजय  एन०  पाटिल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  उपबन्ध  निर्वाचन
 आयोग  को  यह  अधिकार  देता  है  कि  वह  श्रपने  तंत्र  में  तेजी  लाए  और  चुनावों  की  तंयारी  करे  ।
 मंत्री  महोदय  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  |  अप्रैल  1989  तारीख  केवल  इसी  चुनाव  वर्ष  के  लिए  रखी
 गई  इसके  पश्चात  मतदाता  सूचियों  में  सामान्य  रूप  से  सुधार  किये  जायेंगे  जिन्हें  प्रत्येक  वर्ष
 जनवरी  में  प्रकाशित  कर  दिया

 हम  जानते  हैं  कि  ब्रिटिश  शासकों  ने  यह  दिखाने  का  प्रयार  किया  कि  वे  भारद  में  आंशिक
 लोकतंत्र  ला  रहे  कुछ  जो  एक  निश्चित  सीमा  से  अविक  भूमि  राजस्व  दे  रहे  थे  या  कुछ
 अन्य  शिक्षित  लोग  या  चुनिदा  वर्ग  के  लोग  मतदान  कर  सवते  प:न््तु  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात

 हमने  अनेक  प्रगतिशील  का  किये  हमने  मतदान  की  धयु  घटाकर  [8  वषं  व.र  दी  है  जो  हमारे

 युवा  प्रधान  मंत्री  के  प्रगतिशील  कार्यों  में  से  एक  है  इसका  समाज  के  लग्रभग  सभी  वर्गों  तथा  भारत
 के  अधिकांश  लोगों  ने  समर्थन  किया

 श्री  माधव  रेड्डी  जी  के  मन  में  विभिन्न  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  के  बारे  में  चुनाव
 आयोग  को  जानकारी  एकशित  करने  के  लिए  दिये  गये  अःघकार  के  सवध  में  कोई  भय  नहीं  होना
 चाहिए  ।  कुछ  आरक्षित  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  जो  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  वर्षों  से आरक्षित  चले  आ

 रहे  हैं  ।  अन्य  निर्वाचन  क्षेत्रों  से अनुसूचित  जातियों  को  चुनाव  लड़ने  का  अवसर  नहीं  मिलता  है
 वर्योकि  सामान्यतः  आरक्षित  क्षेत्र  में  ही  उन्हें  किसी  दल  से  सीट  मिल  जाती  है  ।  इसके  विपरीत
 आरक्षित  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  अन्य  समुदाय  के  लोग  को  चुनाव  लड़ने  तथा  उस  क्षीत्र  के  लोगों  का
 प्रतिनिधित्व  करने  का  अवसर  नहीं  मिल  पाता  है  ।  मैं  अपना  उदाहरण  दे  संकता  हूं  ।  1978  में  मैं

 घुले  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुनाव  लड़ा  !  महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जनजाति  की  एक  सीट  बढ़ायी  जानी
 विगत  तीन  चुनावों  में  चन्दरपुर  जो  सामान्य  सीट  अनुसूचित  जनजाति  का  प्रत्याक्षी

 विजयी  हुआ  करता  था  |  चन्दरपुर  के  एक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  22,8  प्रतिशत  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लोग  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  23.  प्रतिशत  श्रनुसूचित  जातियों  के  लोग  हैं  ।  हुआ  यह  कि  घुले  की
 दोनों  सीटों  का  आरक्षण  कर  दिया  गया  तथा  चन्दरपुर  का  आरक्षण  समाप्त  कर  दिया  गया  ।  यदि

 यह  अदला-बदली  होती  रहेगी  ८  बारी-बारी  से  लोगों  को  अवसर  प्राप्त  होता  रहेगा  ।  अब  ऐसा
 समय  आ  गया  है  कि  हमें  इस  परिवततन  के  बारे  में  सोचना  इसलिये  यह  समर्थकारी  उपबंध
 लाया  गया  है  ।

 .  मैं  मंत्री  महोदय  और  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि आपने  मतदान  की  आयु  कम  कर
 दी  है  तथा  सभी  लोगों  ने  इसका  स्वागत  किया  है  परन्तु  क्या  आप  उन्हें  मतदान  की  ही  अनुमति  देंगे
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 या  लोकतांत्रिक  प्रतिनिधित्व  में  माग  लेने  की  मी  अनुमति  देंगे  ?  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि
 क्या  आप  विधान  लोक  समा  या  राज्य  सभा  के  चुनावों  के  लिये  नामांकन  दाखिल  करने  की

 ग्रायु  भी  कम  करेंगे  ?  राज्य  सभा  के  मामले  में  हम  सोच  सकते  हैं  कि  राज्य  सभा  बड़ों  का  सदन  है
 उसके  लिये  युवा  कांग्रेस  या  युवा  जनता  अथवा  युवा  मारतीय  जनता  पार्टी  के  लोगों  को  नहीं  बल्कि

 बड़ी  उम्र  के  व्यक्तियों  को  चुना  जाना  आप  राज्य  सभा  के  लिये  नामांकन  मरने  की  प्ायु
 बढ़ाकर  35  वर्ष  कर  सकते  परन्तु  लोक  समा  और  विधान  सभा  की  सीटों  के  यदि  कोई
 व्यक्ति  18  वर्ष  की  आयु  में  मतदान  कर  सकता  है  तो  पांच  वर्ष  के  अनुभव  के  उसे  लोक  समा
 या  विधान  सभा  का  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  इसका  मतलब  है  कि  23  वर्ष  की

 आयु  में  किसी  व्यक्ति  को  लोक  सभा  या  विधानसभा  का  चुनाव  लड़ने  की  भ्रनुमति  दी  जानी
 यद्यपि  यह  इस  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  मे ंनहीं  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  अपना  सुझाव  देने  के  लिये  इस
 अवसर  का  लाभ  उठा  रहा  हूं  ।  क्या  आप  इसके  बारे  में  विचार  करेंगे  ?

 12.00  मसध्याह्ष

 जहां  तक  दूसरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  समितियोंਂ  शब्द  का

 लोप  किया  जा  रहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  बहुत  पहले  किया  जाना  चाहिए  ऐसा
 अभी  किया  गया  है  ।  १र२न्तु  इस  संशोधन  को  बहुत  पहले  किया  जाना  चाहिए

 अन्त  मैं  एक  और  पहलू  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जब  हमारी  लोकतांत्रिक  व्यवस्था
 में  अधकाधिक  नये  लोगों  को  अवसर  प्रदान  किये  जा  रहे  हैं  तो  कुछ  स्थानों  पर  कुछ  सीमायें

 निर्धारित  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हुं---यद्धपि  इसका  इस  विधेयक  से

 प्रत्यक्षटः  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है--कि  इसके  लिये  कोई  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  कि  कोई
 व्यक्ति  सत्ता  में  कब  तक  रह  सकता  है  |  उदाहरणाय  केन्द्रीय  स्तर  पर  किसी  व्यक्ति  को  दस  वर्ष  के

 पद्चात  मंत्रिमंडल  का  सदस्य  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ताकि  नये  लोगों  को  अवसर  मिल  सभा

 के  नेता  या  उपनेता  तथा  विएक्षी  नेता  श्रपवाद  हो  सकते  मेरे  इस  सुझाव  पर  उचित  समय  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  आप  अधिकाधिक  लोगों  को  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  में  सम्मिलित

 कर  रहे  हैं  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  अपना  सहयोग  देना  चाहेंगे  ।  अपने  प्रति'नधियों  को  मतदान  के  बजाए

 वे  सीथे  सभा  आना  चाहेंगे  और  इस  देश  की  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  में  माग  लेना  चाहेंगे  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  संशोधन  करने  के

 लिये  संविधान  संशोधन  के  अनुसार  यह  विधेयक  श्रावश्यक  हो  गया  है  ।

 इससे  हमारे  देश  की  युवा  पीढ़ी  राज्य  विधान  सभाओं  ओर  अन्य  निकायों  में  अपने

 प्रतिनिधियों  को  चुनने  की  प्रक्रिया  सम्मिलित  होने  के अधिकार  को  मान्यता  मिली  इसकी

 बहुत  दिनों  से  मांग  की  जा  रही  थी  तथा  ऐसा  हमारे  देश  के  युवकों  और  छात्रों  के  लोकतांत्रिक

 आन्दोलन  के  फलस्वरूप  हुआ  वे  बहुत  दिनों  से  इसकी  मांग  कर  थे  ।  यद्यपि  इसमें  विनंब  हुआ  है

 परन्तु  कभी  नहीं  से  विलंब  इसलिये  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  यह  हमारे

 देश  के  छात्रों  और  युवकों  के  आन्दोलन  की  विजय  का  परिणाम

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  सरकार  के  शासन

 के  दौरान  18  वर्षीय  युवकों  को  नगरपालिका  चुनावों  में  अपने  प्रतिनिधियों  को  चुनने  का  अधिकार

 दिया  गया  ।  तब  से  पद्चिम  बंगाल  में  18  वर्ष  के  युवक  इस  भ्रधिकार  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  |  अब

 हमारे  देश  के  युवक  भी  इस  अधिकार  का  प्रयोग  करेंगे  ।
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 |  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  ]
 मैं  यह  भी  नहीं  भूल  सकता  कि  उस  समय  पद्चिम  बंगाल  में  कांग्रेस  पार्टी  ने इसका  विरोध

 किया  था  और  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  भी  इसे  चुनौती  दी  अब
 वे  इसका  महत्व  समभ  गये  हैं  |  सम्मभवतः  वे  लोगों  से  अलग  हो  चुके  हैं  इसलिए  मतदान  की  आयु
 कम  करने  तथा  पंचायत  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 इस  संशोधन  को  28  1989  से  कार्यान्वित  समझा  जा  रहा  है  तथा  समूचे  देश  में  गणना
 प्रक्रिया  चल  रही  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  चुनाव  आयोग  को  उचित  ध्यान  देना  चाहिए
 ताकि  18  व  के  युवकों  को  मतदाता  सूचियों  में  शामिल  किया  जा  अनुमान  लगाया  गया  कि
 करीब  53  करोड़  लोगों  जो  अभी  18  वर्ष  के  हुए  मतदाता  सूची  में  शामिल

 परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  हूं  कि  यह  प्रक्रिया  किस  सीमा  तक  पूरी  हो  चुकी  है  ।

 कितने  ग्रुवा  मतदाताओं  ने  मतदाता  सूचियों  में  अपने  नाम  पहले  ही  दर्ज  करा  लिये  इस
 पर  ध्यान  दिया

 अन्त  मैं  त्रिपुरा  के  कुछ  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहता  वहां  दो  मामले  हैं  जिनमें
 विदेशियों  को  मतदाता  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।  मैं  केवल  दो  उदाहरण  देता  हूं  ।  जुवराजनगर
 विधान  सभा  क्षेत्र  में---भाग  3,  क्रम  संख्या  व्यक्ति  जो  बंगलादेश  सुनाली  बंक  में  एक
 अधिकारी  अपना  नाम  त्रिपुरा  की  मतदाता  सूची  में  दर्ज  करा  लिया  दूरारा  उदाहरण  22,

 घमंपुर  विधान  सभा  क्षेत्र-वार्ड  संख्या  28,  क्रम  संख्या  है  ।  उसका  नाम  जोयनल  मियां
 उसने  भी  अपना  नाम  मतदाता  सूची  में  दर्ज  करा  लिया  वह  बंगलादेश  की  सेशा  में  नौकरी  कर
 रहा  ये  सब  घटनायें  विशेषरूप  से  त्रिपुरा  में  घट  रही  हूँ  |  मैं  यह  अपने  त्रिपुरा  के  मध्यावधि

 चुनाव  की  घटना  से  प्राप्त  अनुभव  के  आघार  पर  कह  रहा  मैं  वहां  उप  स्थत  मेरे
 उपस्थित  होने  के  बाबजूद  भी  मेरे  दल  के  उम्मीदवार  को  वोट  नहीं  डालने  दिया  गया  ऐसा  त्रिपुरा  में

 हुआ  था  ।

 इसलिये  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  हैं  कि  यह  सुनिश्चित  करे  कि  उचित  कार्यवाही  की  जाय
 ताकि  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  मतदाता  सूचियों  में  शामिल  किया  जा  सके  तथा  जो  उपयुक्त  नहीं
 उन्हें  निकाला  जाए  ।  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  इसके  लिये  उचित  कार्य  त्राही  करें  ।  इन  शब्दों  के  साथ
 ही  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  वद्धि  चना  जन  :  उपाध्यक्ष  दि  रिप्रेजेणप्टेशन  ऑफ  दि  पीपुल
 1989,  जो  सदन  में  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमने  संविधान  के  संशोधन  1988  के  द्वारा  एक  ऐतिहासिक  निर्णय  लिया  और  2।
 वर्ष  से  घटाकर  18  वर्ष  के  नौजवानों  को  वोट  देने  का  अधिकार  दिया  ।  इसका  देश  में  बड़ा  भारी
 स्वागत  हुआ  है  ओर  विद्यार्थी  बड़े  प्रसन्न  हुए  इस  झ्वसर  पर  मैं  हमारे  युवा  प्रधान
 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  बहुत  ही  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कदम
 उठाया  और  ठोस  कदम  इस  प्रजातन्त्र  को  मजबूत  करने  के  जब  हमने  यह
 ट्यूशन  एमेष्डमंण्ट  एक्ट  का  कदम  उठाया  तब  यह  आवष्यक  और  लाजिमी  हो  गया  कि  रिप्रेजेण्टेशन
 ऑफ  दि  पीपुल  एमेण्डमेप्ट  एक्ट  प्रस्तुत  किया  जो  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  मैं  इसका  पूर्ण
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 तौर  से  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  यह  चाहता  था  कि  रिप्रेजेप्टेशन  ऑफ  दि  पीपुल  एक्ट
 में  फोटो  आइडंण्टीटी  कार्ड्स  के  बारे  में  अगर  एमेण्डमंण्ट  आता  तो  इससे  एक  बहुत  ही  अच्छा
 प्रभाव  पड़ता  ।  मैं  मेरे  क्षेत्र  में  गया  था  और  वहां  को  जनता  पूरी  तरह  से  यह  चाहती  है  कि  फोटो
 आइडंण्टिटी  कार्ड्स  सारे  देश  के  अन्दर  लागू  हमारे  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तो हमने  फोटो
 माइडंण्टिटी  कार्ड्स  जारी  भो  किये  चोहटन  में  जारी  किये  जैसलमेर  जिले  में  जारी  किये

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  सीमावर्ती  जिलों  के  अन्दर  तो  फोटो  आइडेण्टिटी  कार्ड्स  जारी  करने
 आवश्यक  इस  दृष्टिकोण  से  भी  आवश्यक  है  कि  अगर  कोई  फॉरेनर  हो  या  एण्टी  नेशनल  हो  तो
 उसका  नाम  उसमें  स्पष्ट  तौर  पर  आ  जाता  है  और  स्पष्टीकरण  हो  जाता  है  कि  वास्तव  में  वह
 मतदान  का  अधिकार  नहीं  रखता  है  ।  परस्तु  मेरे  क्षेत्र  विशेष  तौर  से  ज॑सलमेर  क्षेत्र  में  यह  बात
 भी  सामने  आई  है  कि  जिन  लोगों  को  फोटो  आइडेण्टिटी  कार्ड्स  दिये  जाने  उनको  भी  नहीं
 दिये  गये  शक  के  आधार  पर  आइडण्टिटी  कार्ड्स  नहीं  दिये  जायें  और  इसके  कारण  मतदान  नहीं
 कर  सके  तो  यह  स्थिति  भी  नहीं  होनी  चाहिए  |  मेरा  विशेषतौर  से  निवेदन  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों

 लद॒दाख के  क्षेत्रों  जेसलमेर  आदि  क्षेत्रों  में  और  पंजाब  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  फोटो
 आइडेंटिटी  कार्ड  का  प्रोवीजन  हो  जाना  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  यःद  फोटो  आइडेंटिटी  कार्ड  का
 प्रोवीजन  हो  जाता  तो  यह  बड़ी  भारी  उपलब्धि  होगी  ।

 हम  सोच  रहे  थे  कि  हमारी  कान््सस््टीचूयेंसी  वा  डि  लमिटेशन  मेरा  संसदीय  निर्वाचन
 क्षेत्र  70  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  फेला  हुआ  है  ।  यह  क्षेत्र  पंजाब  प्रदेश  के  बराबर  है  और  जनसंख्या  भी

 बहुत  बढ़  गई  है  ।  इंदिरा  गांधी  नहर  के  आने  से  हमारे  क्षेत्र  का विकास  भी  हो  रहा  है  ।  स्थित  यह
 हो  मई  है  कि  1971  से  लेकर  1981  तक  देश  में  2.25  परसेंट  पर-ईअर  जनसंख्या  बढ़ी  जबकि

 हमारे  इन  क्षेत्रों  में  4.5  परसेंट  पर-ईअर  जनसंख्या  बढ़ी  इस  दृष्ष्ट  से  हमारे  मतदाता  भी

 बहुत  हो  गए  एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आठ  एसेम्बलीज  सीट्स  होती  हैं  और  मतदाता  भी

 बहुत  अधिक  हो  गए  तो  ऐसी  स्थिति  को  देखते  हुए  इन  में  परिवर्तन  होने  को  आवश्यकता

 इस  संबंध  में  यदि  कोई  ठोस  कदम  उठाया  जाए  तो  बहुत  अच्छा  दूसरी  बात  यह  है  कि

 एसेम्बलीज  कान्स्टीचर्येंसी  में  इस  बात  का  विरोध  हो  रहा  है  कि  हमें  हमेशा  एक  ही  क्षेत्र  की

 शेड्यूल्ड  कास्ट्स  की  सूची  में  रख  रहे  हमारे  यहां  सिवाना  निर्वाचन  क्षेत्र  1952  से  लेकर

 बराबर  शड्यूल्ड  कास्ट्स  के  लिए  चोहरण  क्षेत्र  की  जनसंख्या  भी  बहुत  वढ़  गई  बढ़ने  के

 उपरान्त  भी  कान््स्टीचूयेंसी  में  परिवर्तत  नहीं  होता  डिलिमिटेशन  का  दायंक्रम  रुका  हुआ

 हम  चाहते  हैं  कि  डिलिमिटेशन  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शड्यूल्ड  ट्राइब्स  कान्स्टीचूयेंसी  का  परिवतंन

 हो  ।  इस  संबंध  में  भी  आपको  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  आपसे  पुनः  निवेदन  करता  हूं  कि  फोटो  आइडेंटिटी  कार्ड  दिए  जायें  ।  इससे  एक  फायदा

 यह  होगा  कि  जो  फर्जी  वोट्स  दिए  जाते  वे  रुक  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  यू०पी०  के

 राजस्थान  के  जहां  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  के  स्थान  पर  सवर्ण  लोग

 वोट  देते  हैं  ।  व ेलोग  वोट  एक्सरसाईज  भी  नहीं  कर  याते  हैं  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता

 लॉ  मिनिस्टर  कि  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  और  इड्यूल्ड  टाइब्स  के  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  जिन्होंने  अमी

 तक  कोई  वोट  नहीं  दिया  है  और  दूसरे  लोग  वोट  दे  रहे  इसको  रोकने  के  लिए  फोटो  आईडेंटिटी

 कार्ड  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  इस  संबंध  में  मी  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  आपने  अभी

 जो  कदम  उठाया  उससे  फायदा  हुआ  लेकिन  जब  तक  फोटो  आइडेंटिटी  कार्ड  नहीं  तब

 तक  वे  अपने  अधिकारों  का  सही  उपयोग  नहीं  कर
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 [  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ]

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  वी०एस०  कृष्ण  अग्वर  :  मैं  विधि  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन
 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  साथ  ही  मैं  बहुत  विलंब  से  किये  गये  मतदान  सम्बन्धी  सुधारों  के
 बारे  में  निराशा  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  अभी  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  होना
 विगत  सत्र  के  दोरान  किये  गये  कुछ  संशोधन  स्वागत  योग्य  हैं  परन्तु  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  संशोधन

 चुनावों  में  शराब  और  ताकत  का  प्रयोग  रोकने  के  बारे  में  ह ैजिस  पर  विपक्ष  और  सत्तारूढ़  दल
 बल  दे  रहे  हैं  ।  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  का  अनुभव  है  कि  धन  महत्वपूर्ण  मूमिका  निभाता  है  तथा  स्वतंत्र
 और  निष्पक्ष  चुनावों  को  प्रभावित  करता  इस  पक्ष  की  तरफ  से  सुझाव  दिया  गया  था  कि  चुनाव
 राज्य  के  घन  से  होने  चाहिए  ।  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  परन्तु
 उन्हें  कम  से  कम  किसी  विकल्प  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  हम  जानते  हैं  कि  कुछ  व्यकित  और  कुछ
 दल  चुनावों  के  लिए  काफी  घन  एकत्रित  करने  की  स्थिति  में  हैं  परन्तु  कुछ  व्यक्ति  और  कुछ
 दल  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  सरकार  ने  इस  मामले  के  बारे  में  बिलकुल  नहीं  सोचा

 नई  लोक  सभा  के  बनने  के  समय  राष्ट्रपति  के  प्रथम  अभिमाषण  में  ही  यह  आश्वासन  दिया  गया
 था  कि  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  एक  चुनाव  सुधार  विधेयक  लाया
 जायेगा  ।  परन्तु  इस  लोक  समा  की  अवधि  समाप्त  होने  जा  रही  है  और  सरकार  यह  सुनि।इचत  करने
 में  विफल  रही  है  कि  चुनाव  स्वतन्त्र  ओर  निष्पक्ष  ढंग  से  कराये  जायें  और  प्रत्येक  दल  और  प्रत्येक
 उम्मीदवार  को  समान  अवसर  दिया  जाये  ।  सरकार  इस  बारे  में  विफल  रही

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  जिसके  बारे  में  सरकार  वतंमान  लोक  समा  को  अवधि  के  दौरान
 विफल  रही  है  वह  यह  है  कि  उन्होंने  चुनाव  क्षेत्रों  को  परिसीमित  करने  के  बारे  में  बोई  कार्यवाही

 नहीं  की  है  जोकि  चालू  अवधि  के  दौरान  की  जानी  थी  ।  बहुत  से  माननीय  जिनमें  श्री  जैन
 भी  सम्मिलित  ने  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  विधान  सभा  के  8  स्थान  हैं
 उनमें  एक  विसंगति  यह  है  कि  एक  चुनाव  क्षेत्र  में  मतदाताओं  की  संख्या  75,000  से  कम  है  जबकि

 दूसरे  चुनाव  क्षेत्र  में  मतदाताओं  की  संख्या  ढाई  लाख  से  भी  अधिक  है  ।  यदि  आजकल  के  नवयुवकों
 को  भी  इसमें  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  तो  जिस  चुनाव  क्षेत्र  में  मतदाताओं  की  संख्या  75000  है
 उसमें  उतनी  अधिक  वृद्धि  नहीं  होगी  जबकि  जिस  चुनाव  क्षत्र  में  ढाई  लाख  से  अधिक  मतदाता  हैं
 उसमें  मतदाताओं  की  संख्या  बढकर  चार  लाख  हो  गई  है  क्योंकि  वह  क्षेत्र  शहर  का  सीमावर्ती  क्षेत्र

 है  और  वहां  नये  विस्तार  हो  रहे  दो  चुनाव  क्षेत्रों  के  बीच  यह  विसंगति  न  केवल  विधान  सभा

 चुनावों  अपितु  लोक  सभा  चुनावों  के  भी  समाष्त  होनी  चाहिए  |  इस  बारे  में  प्रत्येक  व्यक्ति
 जानता  यदि  यह  क्षेत्र  एक  पहाड़ी  क्षेत्र  होता  अथवा  लक्षद्वीप  जसा  क्षत्र  जहां  लोक
 सभा  चुनावों  के  लिए  केवल  50,000  मतदाता  हैं  अथवा  यदि  यह  क्षेत्र  पूर्वोत्तर  क्षत्र  होता  जहां
 लोक  सभा  चुनावों  के  लिए  मतदाताओं  की  संख्या  बहुत  कम  तो  यह  मामला  मेरी  समझ  में  आ
 जाता  ।  परन्तु  बंगलौर  जैसे  शहरों  में  भी  यह  विश्चंगति  जारी  है  जिसे  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  विध्वांस  है  कि  अब  आगामी  चुनावों  के  लिए  यह  मुद्दा  समाप्त  हो  गया  फिर  मी  सरकार
 की  ओर  से  यह  एक  लामी  है  ओर  इसे  अब  तक  ठीक  किया  जाना  चाहिए
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 एक  भ्रन्य  मुद्दा  जिसके  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  माषण  दिया  उन्हीं  चुनाव  क्षेत्रों
 को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  करने  के  बारे  में  माननीय
 मंत्री  भी  भली  प्रकार  यह  जानते  हैं  कि  हमारे  राज्य  में  गत  30  अथवा  40  वर्षों  से  बहुत  से  चुनाव  क्षेत्रों
 को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुशूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  किया  जा  रहा  उन्हें  अन्य
 क्षेत्रों

 में  भी  चुनाव  लड़ने  के  अवसर  दिये  जाने  भारत  सरकार  को  इस  मुद्दे  को  घ्यान  में
 रखना  चाहिए  परिसीमन  के  दौरान  इस  मुद्दे  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 एक  अन्य  मुद॒दा  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  वह  पहचान  पत्रों  के  बारे  में  बहुत  से
 सदस्य  पहले  ही  इस  बारे  में  भाषण  दे  चुके  सभी  उम्मीदवारों  का  चुनावों  में  ऐसा  अनुमव  रहा

 चाहे  वे  उम्मीदवार  किसी  भी  दल  से  हों  ।  मतदान  आरम्म  होने  के  एक  घण्टे  के  अन्दर  ही  जाली
 मतदान  का  काय॑  पूरा  हो  जाता  कुछ  व्यक्ति  और  कुछ  दल  इस  तरीके  को  अपना  रहे  इस
 प्रथार  का  अनुभव  होने  के  बाद  भ्रब  भी  हम  जाली  मतदान  को  नियन्त्रित  करने  में  सफल  नहीं  रहे
 मैं  समभता  हूं  कि  अगले  चुनावों  में  भी  ऐसा  ही  होगा  ।  सरकार  को  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के
 बारे  में  ध्यान  देना  सरकार  यह  कहती  है  कि  लागत  के  कारण  वे  फोटो  पहचान  प्रणाली
 को  आरम्म  करना  नहीं  चाहते  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  फोटो  पहचान  प्रणाली  का  सुझाव
 दिया  है  ।  इस  वारे  में  कोई  त्रुटिहीन  व्यवस्था  अवश्य  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  बहुत  जल्दी  ही  चुनाव
 होने  वाले  केवल  लोक  सभा  चुनावों  के  लए  ही  नहीं  अपितु  विधान  समा  चुनावों  के  लिए  भी  ऐसा
 किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  द्वारा  फोटो  पहचान  प्रणाली  को  आरम्म  करके  जाली  मतदान  प्रणाली
 को  रोकने  के  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  अवश्य  करनी  चा.हए  ।  अब  राजनेतिक  दलों  द्वारा  पहचान  स्लिप
 जारी  की  जा  रही  परन्तु  सरकारी  तौर  पर  आपका  यह  ध्यान  देना  चाहिए  कि  सरकार  ही  पहचान
 पत्नों  को  जारी  करे  जैसा  कि  पिछले  व  विशेष  रूप  से  हमारे  राज्य  के  नगर  निग्रम  चुनावों  में  किया
 गया  ।  अतः  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  आप  पहचान  पत्र  जारी  मुझे  आशा  है  कि  कम  से
 कम  अब  तो  भारत  सरकार  इस  मामले  के  बारे  में  गम्मीरता  से  विचार  सबसे  महत्वपूर्ण  बात

 यह  है  कि  धन  और  शराब के  प्रमाव  को  पूर्णतया  समाप्त  जाना  जाली  मतदान  को
 भी  पूर्णतया  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  अतः  जहां  तक  इस  संशोधन  विधेयक  का  संबंध  मुझे
 इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  घारा  9

 चुनाव  आयोग  को  नवीनतम  स्थिति  के  अनुसार  परिसीमन  बनाये  रखने  की  शक्ति  प्रदान  करता  है  ।

 हम  सभी  लोग  यह  जानते  हैं  कि  कुछ  समय  के  लिए  परिसीमन  कार्य  में  विलम्ब  कर  दिया  गया  है  और

 इस  समय  चुनाव  क्षेत्रों  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  आ  चुका  कुछ  चुनाव  क्षेत्रों  में  जनसख्या  ढद्धि  इतनी

 हुई  है  कि  शन्हें  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसू चित  जनजा/त  के  लिए  आरक्षित  चुनाव  क्षेत्र  बनाया  जाना

 चाहिए  और  अन्य  चुनाव  क्षेत्रों  को  सामान्य  चुनाव  क्षेत्र  वनाया  जाना  साथ  ही  मारत  सरकार
 ने  मतेज्ज  भ)यु  को  21  वर्ष  से  घटाकर  18  वर्ष  करके  ८चित  काय॑  किया  है  और  इस  कार्य  के  लिए
 सरकार  को  देश  भर  में  बधाई  दी  गई  यदि  ऐसी  बात  है  तो  परिस्तीमन  काय॑  जल्दी  ही
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  विधान  सभा  और  संसदीय  चुनाव  क्षेत्रों  में  उन  चुनाव  क्षेत्रों  के  वास्तविक
 प्रतिनिधियों  का  चुनाव  हो  सके  ।

 माननीय  मंत्री  की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  उड़ीसा  में  एक  जिला  मुख्यालय
 अथवा  एक  उप-मण्डलीय  विधान  समा  चुनाव  क्षेत्र  में  यदि  अनुसूचित  जाति  अथवा

 सूचित  जनजाति  की  जनसंख्या  अधिक  है  तो  मी  उसे  केवल  इस  कारणवश  आरक्षित  चुनाव  क्षेत्र  के
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 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  ।  1989

 [  श्री  सोमनाथ  रथ  ]
 रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  जाती  क्योंकि  वह  एक  जिला  मुख्यालय  चुनाव  क्षेत्र  अथवा  उप-मण्डलीय

 मुख्यालय  चुनाव  क्षेत्र  इस  अवधारणा  का  त्याग  किया  जाना  चाहिए  और  चाहे  वह  एक  जिला

 मुख्यालय  चुनाव  क्षेत्र  हो  अथवा  एक  उप-मण्डलीय  मुख्यालय  चुनाव  क्षेत्र  यदि  उस  चुनाव  क्षेत्र  में

 भ्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसू/चत  जनजातियों  की  जनसंख्या  अधिक  है  तो  इसे  केवल  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  चुनाव  क्षेत्र  के  रूप  में  मान्यता  दी  जानी

 चाहिए  ।  एक  उप-मण्डलीय  अथवा  जिला  सुख्यालय  होने  के  कारण  इसे  चुनाव  क्षेत्र  नहीं  बनाया
 जाना  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  बारे  में  कोई  नियम  अथवा
 निर्देश  जारी  किये  गए  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तो  जल्दी  ही  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  पीपुल्स  रिप्रेजेन्टेशन  एबट  में
 अमेंडमेंट  किया  जा  रहा  है  मैं  इसका  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।  इसका  समर्थन  इसलिए  भी  करता  हूं
 कि  देश  की  सभी  वामपंथी  प्रगतिशील  पार्टियां  और  हिन्दुस्तान  का  नौजवान  तबका  असे  से

 इस  बात  की  मांग  करता  रहा  इस  रिप्रेजेन्टेसन  आफ  पीपुल्स  एक्ट  में  अमेंडमेंट  के  जरिए  से
 उसकी  इस  मांग  की  पूर्ति  होगी  और  देश  के  अंदर  इसका  पूरा  समर्थन  होगा  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  य्रह्मां  बिहार  में  अभी  जो  परिस्थिति  आप
 तो  ]8  साल  की  उम्र  की  बात  कर  रहे  वहां  10  साल  के  लड़के  का  नाम  वोटर  लिस्ट  में  मौजूद  है
 और  वह  लड़का  वोट  करता  वे  ऐसे  लोगों  के  लड़के  हैं  जिनके  हाथ  में  ताकत  जिनके  पास  में
 शक्ति  उनको  सरकारी  मश्नीनरी  से  भी  मदद  मिलती  है  ।  अभी  जो  लिस्ट  का  रिवीजन  हुआ  है
 उसमें  18  साल  से  ऊपर  की  उम्र  के  लोग  तो  छूट  गए  ओर  ऐसे  लोगों  के  नाम  दर्ज  हो  गए  जो  कि
 वोटर  हो  ही  नहीं  सकते  वहाँ  पर  बड़  पैमाने  पर  वोगस  वोटर  दर्ज  किये  जा  रहे  हैं  ।

 यह  इत्तिला  मैं  अक्तको  देना  चाहता  हूं  ।  मैंने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया  आप  अफसर  लोग
 आप  जहां  चाहें  वोटर  लिस्ट  में  नाम  बढ़वा  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  पिछले  साल  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  के  इस्लामपुर  विधान  सभा  चुनाव  क्षेत्र  में
 उसमें  रिजल्ट  आउट  हुआ  मेरा  केंडीडेट  सर्टिफिकेट  आफ  इलेक्शन  उसको  दो  दिन  के
 बाद  उसी  रिटनिंग  आफिसर ने  कांग्रेसी  केंडीडेंट  को  जिता  दिया  ।  ऐंसा  शायद  दुनिया  में

 पहली  बार  हुआ  नालन्दा  कांस्टीट्वेंसी  में  हुआ  था  ।  हमारे  यहां  अफसरों  की  सांठ-गांठ  इतनी
 गहरी  बंदुक  और  गोली  तथा  बम  के  आधार  पर  वहां  चुनाव  होता  है  ।  सरकारी  मशीनरी
 का  बड़  पैमाने  पर  दुरुपयोग  होता  सत्ताघारी  केंडीडेट  की  मदद  के  लिए  यह  सब  किया  जाता

 है  ।  पोलिंग  प्रिसाइडिंग  पुलिस  ये  तगाम  इनमें  सहायता  करते
 जो  जेनविन  वोटसं  उनको  वोट  नहीं  देने  दिया  जाता  ।  18  वर्ष  की  उम्र  पर  वोट  का  अधिकार  देना
 अच्छी  बात  लेकिन  सिर्फ  वोट  का  अधिकार  देने  से  काम  चल  जाता  है  तब  तो  ठीक  अगर  वह
 केवल  कागज  पर  रहे  और  अमल  में  लोग  वोट  देने  न  या  वोट  न  देने  दिया  जाए  तो  यह  बहुत
 गंभीर  बात  है  ।

 झी  रामसगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वांइट  आफ  आडंर  1977  में
 जो  लोक  सभा  का  चुनाव  हुआ  उसमें  जितना  बोगस  वोटिंग  कराया  गया**
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  पर  आ  जाइये  ।
 श्रो  विजय  कुमार  बादव  :  वे  इस  बारे  में  आपत्ति  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  मैं  समभता  हूं

 कि  ये  वास्तविकतायें

 उपाध्यक्ष  बिहार  ही  वह  सूबा  है  जहां  टोटल  नंबर  झ्लाफ  वोट  से  ज्यादा  वोटिंग  होती
 है  ।  अगर  लिस्ट  में  1000  वोटर  हैं  तो  टोटल  वोट  डाले  जाते  हैं  1020,  यह  बात  हमने  यहां
 मेंट  में  उठाई  थी

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  एक  पार्लियामेंट्री  कमेटी  बनाई  जानी  चाहिए  जो  सरकारी
 मशीनरी  के  आफिसस  का  इस्तेमाल  सत्ताघारी  दल  के  पक्ष  में  इन  सब  बातों  को
 देखें  ।

 अगर  आफिससं  इंडिपेडेंट  नहीं  होंगे  तो  फिर  फेअर  एण्ड  फ्री  इलेक्शन  की  गारन्टी  आप  नहीं
 कर  यही  मेरा  सुभाव  इन  शब्दों  क ेसाथ  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  इसका  मैं  समर्थन
 करता

 श्री  शंकर  लाल  :  उपाध्यक्ष  लोक  प्रतिनिधित्व  सशोघन  विधेयक  1989  जो

 प्रस्तुत  किया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  जिन  मतदाताझ्नों  की  उम्र  18  वर्ष  हो  गई
 उनको  जोड़ने  की  प्रक्रिया  चालू  कर  दी  गई  है  और  उनके  लिए  जो  संदेह  उठाया  गया  श्री  माधव

 रेड्डी  जी  ने  कहा  कि  यह  कैसे  होगा  तो  इसके  लिए  मैं  क्लाज  14  के  बारे  में  बताना  चाहता  इसमें
 जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  वह  स्पष्ट  है|

 मूल  अधिनियम  की  धारा  14  खंड  में  निम्नलिखित  परन्तुक  जोड़ा  जायेगा  और  उसे  28  मार्च

 1989  से  जोड़ा  हुआ  माना  जायेगा  ।

 1989  में  इस  भाग  के  अन्तगंत  प्रत्येक  मतदान  सूची  तंयार  करने  अथवा  उसमें  संशोधन

 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  तारीखਂ  पहली  अर्प्रल
 1989  होगी  ।”

 इसका  तात्पयं  यह  है  कि  1989  के  अन्दर  जो  इलक्टोरल  रोल  का  रिवीजन  हो  रहा  उसके  लिए

 क्वालीफाइंग  डेट  पहली  अप्रैल  ही  रहेगी  बाकी  दूसरे  वर्गों  के  लिए  जब  भी  रिवीजन  होगा  वह
 फर्स्ट  जनवरी  इसलिए  रेड्डी  जी  ने  जो  शंका  उठाई  वह  निर्मल  लोक

 प्रतिनिघत्व  कानून  की  घारा  14  ओर  9  तीनों  में  संशोधन  किये  में  जो

 संशोधन  किया  है  उसमें  चुनाव  आयोग  को  अधिकार  दिया  गया  है  कि  इलंक्शन्स  के  बाद  वेड्यूल्ड
 कास्टस  और  शेड्यल्ड  ट्राइब्स  की  कांस्टीच्युंसी  को  डी-लिमिटेशन  किया  यह  समय

 की  मांग  है

 कि  हमने  18  साल  के  हिन्दुस्तान  के  चार  करोड़  से  अधिक  युवकों  को  मतदान  देने  की  संख्या  बढ़ाई

 और  अलग-अलग  प्रांतों  में  शेड्यूल्ड  कास्ट्रस  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  की  जो  कांस्टीच्युएंसी  हैं  उसके
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 [  श्री  शंकर  लाल  ]

 अन्दर  परिवतंन  करना  बहुत  हो  आवश्यक  उसके  लिए  में  जो  संशोधन  किया  वह  बहुत
 ही  उचित  संशोधन  है  ।  दिसम्बर  मैं  हमारे  नेता  राजीव  जी  ने  और  हमारी  सरकार  ने
 निधित्व  कानून  की  धारा  में  संशोधन  किया  और  प्रत्येक  राजनीतिक  पार्टी  क ेलिए  यह  आवश्यक
 कर  दिया  गया  कि  वह  संविधान  के  प्रति  वफांदारी  रखेगी  |  उसको  पार्टी  के  विधान  में  लाना  पड़ेगा
 कि  वह  घमं-निर्षेक्षता  समाजव।द  में  ओर  देश  की  एकता-अखण्डता  में  विश्वास  रखते

 उस  वक्त  भी  कई  बिरोघध  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  ने  विरोध  किया  था  और  आज  उन्हें
 मालूम  पड़ा  कि  कोई  राजनीतिक  पार्टी  अपने  देश  की  धर्मनिर्षेज्षता  और  समाजवाद
 के  लिए  प्रतिबद्ध  होगी  और  संविधान  के  प्रति  समपित  होगी  ।  इससे  हमारे  देश  के  अन्दर  स्वच्छ  और

 सही  चुनाव  हो  इस  प्रकार  के  क्रांतिकारी  कदम  हमारे  नेता  राजीव  जी  के  नेतृत्व  में  उठाए  जा

 रहे  हैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहूंगा  ।  यह  बात  सही  है  कि  चुनाव  के  अन्दर  पैसा  बहुत  बड़ा  रोल
 प्ले  करता  हमें  यह  देखना  पड़  गा  कि  कम  से  कम  प॑सा  क॑से  खर्च  मैं  यह  सुझाव  देना

 चाहूंगा  कि  नामजव्गी  का  पत्र  दाखिल  करने  के  बाद  और  चुनाव  होने  तक  एक  महीने  का  समय
 दिया  जाता  वह  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  |  एक  सप्ताह  से  ज्यादा  समय  नहीं  दिया  जाना
 अगर  आप  और  आपकी  पार्टी  वास्तव  में  लोकप्रिय  हैं  और  आपने  काम  किया  है  तो  आपको  एक
 महीने  के  समय  की  जरूरत  नहीं  जिस  आदमी  के  पास  पंसा  ज्यादा  होता  है  वह  इतने  लम्बे  समय
 में  पःब्लसिटी  ज्यादा  कर  सकता  है  और  लोगों  को  मुगालते  में  डाल  सकता  इसलिए  नामजदगी
 पत्र  दाखिल  होने  के  बाद  श्रौर  चुनाव  होने  तक  का  जो  समय  उसको  कम  किया  जाए  ।  मैं  समता

 हूं  कि  पेसा  कम  रूचें  करना  पड़ गा  और  और  सही  आदमी  के  आने  में  मदद  इन  शब्दों  के
 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  यह  एक  तकनीकी  संशोधन  18  वर्ष
 की  आयु  के  युवाओं  को  वोट  देने  के  अधिकार  के  बारे  में  समूचा  प्रस्ताव  विपक्ष  से  आया  मैं
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  समूचा  अभभयान  श्री  वी०पी०सिंह  द्वारा  शुरू  किया  गया  मुर्के
 उनके  शब्द  याद  हैं  और  मैं  उन  शब्दों  को  उद्घृत  करता  हूं  आप  18  वर्ष  की  आयु  के  व्यक्ति
 को  फांसी  देते  हैं  तो  उसे  बोट  देने  के  अधिकार  क्यों  नहीं  देते  ?”

 इसलिए  यह  विपक्ष  के  अभियान  की
 विजय  है  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 श्री  प्रताप  भान्  छार्मा  :  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 डा०  दक्ता  सामन््त  :  जहां  तक  इस  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  यह  श्रच्छी  बात  है  कि  आप  युवाओं
 को  मतदान  का  अधिकार  दे  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  पहले  ही  सर्वेक्षण  और  गणना  की  जा  चुकी
 मैं  मातनीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  अतिरिक्त  मतदाताओं  की  कुल  संख्या  कितनी  हो  गई

 मेरे  विचार  ऐसा  करके  477  करोड़  नये  मतदाताओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है
 और  प्रति  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंलगमग  50,000  या  60,000  मतदाता  बढ़  जायेंगे  यदि  ऐसा  है  तो  आप
 कितने  नये  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाने  जा  रहे  हैं  ?  अनुपात  के  अनुसार  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  सख्या  में  भी

 वृद्धि  की  जानी  मेरे  विचार  से  लगभग  60  या  10  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  संख्या  बढ़

 ३0
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 निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेसीमा-निर्धारण  के  लिए  अभी  भी  समय  है  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि  इसमें
 काफी  जटिलताएं  हो  सकती  हैं  ।

 आप  कहते  हैं  कि  |  अप्रैल  1989  से  आप  इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने  जा  रहे  हैं  ।  मैं
 आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि  गणना  करते  समय  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किये  कितने  मतदाताओं
 की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  थी  ।

 आप  कितने  नये  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाने  जा  रहे  हैं  और  कितनी  सीटें  आप  और  बढ़ाने  जा
 रहे  हैं  ?

 प्रो०  सथु  दंडवते  :  सदी  कोई  परिवतंन  नहीं  होगा  ?

 डा०  वत्ता  सामंत  :  मैं  नहीं  उसके  प्रतिवर्ष  2.5  प्रतिशत  की  दर  से
 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  उसी  के  मतदाताओं  की  सूची  मी  बढ़  रही  मेरे  विचार  से
 प्रत्येक  पांच  वर्षों  मैं  50  सीट  बढ़  जायेंगी  और  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  50,000  या  60,000  नये
 मतदाता  हो  जायेंगे  ।  इससे  परिगणकों  के  लिए  काफी  कठिनाइयां  हो  मैं  अनु  रोध
 करता  हूं  कि  सरकार  को  इन  सब  बातों  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 मैं  परिचय  पत्रों  के  बारे  में  कहटा  चाहता  जहां  तक  चुनावों  का  सम्बन्ध  मैं
 उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  सरकार  को  फोटो  वाले  परिचय  पत्र  जारी  करने  यह  बहुत
 जरूरी  है  बम्बई  में  नगरपालिका  चुनावों  में  मैंने  अपनी  आंखों  से  देखा  था  कि  8  लोगों  को
 निर्देश  दिये  गये  थे  और  उन्हें  वोट  डालने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  वही  लोग  बार-बार  मतदान
 केःद्रों  पर  वोट  डालने  जा  रहे  दूसरे  व्यक्ति  के  नाम  पर  वोट  डाले  जाते  किसी  को
 कोई  चिन्ता  नहीं  ।  आपका  कायंतन्त्र  कुछ  नहीं  कर  सका  वे  केवल  मूक  दृष्टा  की  तरह  देखते

 रहते  वे  उन  लोगों  से  डरते  हैं  जो  मतदान  केन्द्रों  क ेबाहर  खड़े  रहते  ऐसा  करके  वास्तव  में
 लोकतान्कत्रिक  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  किया  गया  यही  बात  औरंगाबाद  और  थाणे  नगरपालिका

 चुनावों  में  हुई  है  ।  मेरे  कार्यकर्त्ता्नों  क ेलाइन  में  बाहर  इन्तजार  करने  के  उन्हें  अपने
 बोट  डालने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  कुछ  जांच  होनी  अगर

 उन्हें  फोटो  परिचय  पत्र  देना  सम्मव  नहीं  है  तो  कम  से  कम  आप  उन्हें  राशन  के  दफ्तर  से  कुछ
 परिचय-पर्ची  प्रमाणपत्र  उपलब्ध  करा  सकते  हो  जिस  पर  उसका  पूरा  परिचय  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  वह  कंसे  कह  सकते  हों  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  राशन  अधिकारी  ऐसे  परिचय-पत्र  जारी  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बिना  फोटो  वही  व्यक्ति  कई  बार  अपना  वोट  डाल  सकता  है  ।  परिक्षय
 पत्र  के  बारे  में  दिया  गया  आपका  सुकाव  उचित  प्रमाणपत्र  के  बारे  में  जिसका  आप  जिक्र
 कर  रहे  आप  कैसे  कह  सकते  हो  कि  वह  वही  व्यक्ति  होगा  ?

 डा०  दत्ता  सामंत  :  ऐसा  मैं  इसलिए  कह  रहा  कि  कम  से  कम  कुछ  जांच  की  जाये  ।  लेकिन
 सरकार  इससे  सहमत  नहीं  होगी  ।  जो  लोग  ऐसे  वोट  डालते  हैं  उन्हें  वास्तविक  मतदाताओं  द्वारा

 नहीं  भेजा  अगर  वे  इस  प्रक्रिया  को  शुरू  करते  हैं  तो  कम  से  कम  वे  यह  जांच  करने  में  समर्थ

 हो  जायेंगे  कि  क्या  वह  वास्तव  में  मतदाता  हैं  या  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कोई  व्यक्ति  उस  पर्ची  को  इस्तेमाल  करने  के  बाद
 भी  ला  सकता

 र्
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 डा०  दत्ता  सामंत  :  सामान्यतः  वे  लोग  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  निर्देश  पर  जाते  हैं  ।  जो

 कुछ  हो  रहा  है  वह  एकदम  अलग  बात  अगर  आप  परिचय-पत्र  जारी  करते  हो  तो  कम  से  कम

 कुछ  जांच  की  जा  सकती

 अब  आप  इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशीनों  का  इस्तेमाल  करने  जा  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि
 क्या  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनें  ठीक  परिणाम  दे  हम  यहां  पर  जिस  बात  की  चर्चा  कर

 रहे  हैं  मेरे  विचार  से  उससे  लोग  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे  ।

 आजकल  मैंने  चुनावों  में  देखा  है  कि  भष्ट्राचार  व्याप्त  लोगों  को  भूठे  आश्वासन  दिये
 जाते  व्यय  में  कमी  करने  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  यह  करना  कठिन  एक  भी  उम्मीदवार  बिना
 पैसे  खर्च  किये  चुनाव  लड़ने  में  समर्थ  नहीं  हो  पायेगा  ।

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  यद्यपि  हमने  काफी  कुछ  कहा  है  लेकिन  उसका  कोई  फायदा  नहीं
 होगा  ।

 अब  पंचायत  चुनावों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  रहा  मुर्के  विश्वास  है  जिन  दाढ्षाओं  के
 पास  काफी  धन  होगा  उन्हें  कम  से  कम  200  से  300  मतदाता  मिल  अब  आप  ग्रामीण
 स्तर  पर  बविकेन्द्रीकरण  की  ग्रक्रिया  आरम्म  कर  रहे  मुझे  विश्वास  है  इससे  कोई  ज्यादा  सहायता
 मिलने  वाली  नहीं  जो  लोग  पंचायतों  के  लिए  चुने  या  300  लोग--वे  कसी  बात
 का  निदचय  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 इस  लए  यहां  मैंने  जिस  कार्यतन्त्र  का  जिक्र  किया  है  जिससे  आप  श्रपनाने  जा  रहे  हो  चाहे  यह

 चुनाव  आयोग  हो  या  जो  कुछ  भी  वह  असफल  हो  जायेगी  यद्यपि  विचार  अच्छा  है  इससे  काम

 नहीं  चलेगा  ।

 मैं  इस  छोटे  से तकनीकी  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  मुझे  आशा  है  यह  केवल  इस  वर्ष  के

 लिए  अगले  वर्ष  के  लिए  नहीं  ।

 थ्रो  राम  सिह  यादव  :  मैं  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  1989  का  समर्थन
 करता  हूं  जिसके  द्वारा  मंत्री  जी  ने  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  9,  14  और  1.9
 में  संशोधन  के  लिए  प्रस्ताव  रखा

 बतेमान  संशोधन  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  राजनीतिक  इच्छा  और  संकल्प  का
 परिणाम  और  केवल  उनके  आगभ्रह  के  फलस्वरूप  ही  इस  संशोघन  को  लाया  गया  है  और  18  वर्ष
 की  आयु  के  को  वोट  देने  का  अधिकार  दिया  समूचे  विश्व  में  युवाओं  की  शक्ति
 का  लोकतन्त्र  में  महत्व  है  यह  युवाओं  की  शक्ति  है  जो  लोकतंत्र  को  मजबूत  झौर  सक्रिय  रख  सकती

 है  ।

 आज  पड़ोसी  देशों  में  क्या  हो  रहा  है  ?  युवा  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  चाहे  वह  चीन  हो  या  कुछ
 अन्य  पड़ोसी  देश  इस  विधेयक  को  लाने  का  श्रय  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  जाता  है  ।

 उन्होंने  युवा  लोगों  और  युवाओं  को  यह  मौका  दिया  है  कि  वे  हमारे  राष्ट्र  के  लोकतांत्निक  कार्यकरण
 में  उनका  सहयोग  करें  ।

 rt
 विपक्ष  द्वारा  यह  कहना  कि  यह  काये  विपक्ष  के  आग्रह  पर  किया  गया  बिल्कुल  गलत  बात

 है  क्योंकि  विपक्ष  ने  हमेशा  इसका  विरोध  किया  है

 रे२
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 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  यह  ठीक  नहीं  है  ऐसा  कोई  एक  उदाहरण  दीजिए

 श्री  राम  सिंह  यादव  :  आपने  उसे  कभी  वरीयता  नहीं  दी  है  आप  1977  से
 1980  तक  सत्ता  में  आपने  इस  दिशा  में  क्या  किया  आपने  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  ।  इसलिए  यह  एक  गलत  बयान  अनुमान  के  आघार  पर  यह  कहना  गलत  है  कि  ऐसा  आपके

 कहने  पर  हुआ  है  और  कांग्रेस  पार्टी  और  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी  ने  यह  किया
 आपने  यह  नहीं  किया  है  क्योंकि  आपकी  सरकार  ने  1977  से  1980  तक  कोई  कदम  नहीं

 उठाया  ।  यदि  राजनंतिक  मंशा  होती  तो  आप  उस  समय  निर्णय  ले  सकते  परन्तु  आपने  नहीं
 लिया  **

 )

 श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  हमने  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसा  किया  है'**

 श्री  रास  सिह  यादव  :  आपमें  राजनंत्तिक  निश्चय  की  कमी  थी  विपक्षी  दलों  में
 राजनतिक  इच्छा  और  राजनेतिक  निश्चय  की  कमी  इसलिए  वह  ऐसा  नहीं  कह

 देश  का  विकास  युवा  पीढ़ी  के  सक्रिय  सहयोग  से  ही  सम्मव  है  और  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी
 ने  सभी  युवकों  को  लोकतन्त्र  प्रणाली  में  वास्तविक  रूप  से  भागीदार  बनाया  मारत  के  इतिहास
 में  यह  एक  ऐतिहासिक  एवं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  निर्णय  हमारी  पार्टी  इस  प्रकार
 लोकतन्त्र  और  घमर्मनिस्पेक्षता  में  विश्वास  पंदा  करके  लोकतन््त्र  को  बढ़ावा  दे  रही

 डा०  दत्ता  सामंत  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  आशंका  निमू ल  है  क्योंकि  लोक  प्रतिनिधित्व
 अधिनियम  की  घारा  9  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  करते  माननीय  मंत्री  जी  ने  इसका  स्पष्ट  उल्लेख
 किया  है  ।  मैं  धारा  9  में  प्रस्तावित  संशोधन  को  उद्धृत  करता  हूं  :

 संसदीय  और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  1976  में  ऐसे  संशोधन  कर
 सकेगा  ज॑से  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  के  अधीन  संसदीय  या  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के
 परिसीमन  के  संबंध  में  हो  अन्तगंत  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों
 या  अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण  भी  जारी  की  गई  किसी

 अधिसूचना  या  आदेश  का  आदेश  के  साथ  समेकन  करने  के  लिए  अवद्यक  या
 समीचीन  प्रतीत  ”

 माननीय  मंत्री  जी  ने  धारा  9  में  संशोधन  करके  बहुत  सही  कदम  उठाया  क्योंकि  घारा  9
 में  संसदीय  और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  आदेश  1976  की  व्यवस्था  है  तथा  यह  कि  कब
 निर्वाचन  आयोग  को  यह  सुनिश्चित  करने  दी  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  कि  निवर्चन  क्षेत्रों  का
 सीमांकन  सही  घारा  9  का  संशोधन  बहुत  उपयुक्त

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सम्माननीय  समा  द्वारा  संशोधन  किये  जाने
 के  बाद  घारा  9  के  अधीन  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाने  मेरे  राज्य  राजस्थान  में  कुछ  ऐसे
 निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  जो  1952  से  ही  आरक्षित  कुछ  लोगों  को  निर्वाचन  क्षेत्र  विशेष  से  चुनाव  लड़ने
 का  हक  नहीं  मिलता  क्योंकि  वे  किसी  समुदाय  या  जाति  के  नहीं  इसलिए  मंत्री  जी  को  ऐसी

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  इस  आशय  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  कि  संशोधन  द्वारा  या
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 [  श्री  राम  सिह  यादव  ]-

 घारा  9  के  अघीन  प्रदत्त  शक्तियों  का  इस्तेमाल  करके  निर्वाचन  जनसंख्या  एवं  क्षेत्रों  के
 लन  को  समाप्त  किया

 इन  शब्दों  के  मैं  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधनकारी  विधेयक  का
 समर्थन  करता

 ओ  बलबन्त  सिह  रामवालिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  अमेडमेंट  का  समर्थन  करता

 हूं  और  कुछ  हमारे  मित्रों  न ेजोश  में  आ  कर  जो  ऐतिहासिक  और  बहुत  बड़ा  काम  इस  सदन  ने
 किया  इस  पर  बोलते  हुए  लांछुन  लगाए  हैं  और  लांछन  प्रति  लांछन  में  वे  उलभ  जाते  मैं
 भारतवर्ष  के  लोगों  और  इस  सदन  को  बहुत  जोरदार  शब्दों  में  बधाई  देता  हूं  कि  हम  भारत  के
 प्रतिनिधि  लोगों  ने  यह  एक  ऐतिहासिक  काम  किया  है  कि  18  वर्ष  के  लोगों  को  भी  वोट  का  अधिकार
 दिया  मैं  श्री  शंकरानन्द  जी  को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  यह  काम  आपके  कारयंकाल  में  हुआ  है
 और  मैं  दो-तीन  बातें  और  कहना  चाहता  एक  डीलिमिटेशन  आफ  कांस्टीट्यूएंसीज  को  है  ।

 कांस्टीट्यूएंसीज  का  डी-लिमिटेशन  बहुत  देर  से  ओवरड्यू  है  ।  मेरे  ख्याल  में  पंजाब  में  तो  कई  क्षेत्र

 ऐसे  हैं  जहां  बीस-बीस  साल  से  यह  काम  नहीं  हुआ  पता  नहीं  इस  तरफ  आप  का  ध्योन  खींचने
 में  हम  क्यों  असफल  रहे  ।  यह  हमारी  असफलता  हो  गई  या  आप  सम  नहीं  सके  ।  जैसे  दरिया  का
 पानी  चले  तो  उसमें  ब्  आने  लगती  यही  हल  इसका  है  ॥  वीरः-बीस  साल  तक
 टेशन  न  तो  इसके  कारण  कई  लोगों  ने  कांस्टीट्यूएंसी  में  दिलचस्पी  लेना  ही  छोड़  दी  इसलिए
 इसमें  चेंज  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  सरकार के  प्रचार  माध्यम  के  बारे  में  है  ।  मैं  इस  तरह  से  वेग  इल्जाम  नहीं
 यहां  कभी-कभी  भ्रम  होता  इस  तरह  से  न्यूज  को  विया  जा  रहा  है  जैसे  किसी  विशेष

 दल  को  बिल्ड  किया  जा  रहा  हो  |  इसके  लिए  जब  आप  कदम-क्य्म  पर  एक  इम्प्रेशन  दे  रहे  हैं  कि

 हम  बिलकुल  इम्पाश्शल  ठो  ऐसा  कोई  एक  सिस्टम  हो  जाए  या  संतद  सदस्यों  की  5  मैम्बर  की
 कमेटी  बन  जो  टी०वी०  पर  पोलिटिकल  साइड  की  झा  रही  उस  पर  थोड़ा
 बहुत  ध्यान  दिया  जा  तो  इससे  आप  में  ओर  हमारे  प्रचार  माध्यमों  में  विध्वास  और  बढ़ेगा  ।
 इस  तरीके  से  कई  दफा  ऐसी  न्यूज  आती  है  कि  कुछ  लोग  उय  तरफ  खिच  जाते  तो  मेरा  यह
 सुझाव  है  आपको  निष्पक्ष  और  इंपार्शल  पॉलिसी  मजबूत  बनाने  हेतु  आपको  कोई  ऐसा  कदम  उठाना

 मैं  इस  ऐतिहासिक  बात  मानता  हूं  भौर  यह  देश  के  भविष्य  देश  की  मजबूती  देश  की
 राजनीति  में  विश्वास  बढ़ाने  में  आने  वाले  समय  में  बहुत  बड़ी  मूमिका  इसकी  मैं  बहुत
 प्रशंसा  करता  हूं  ।

 शो  ड।ल  चन्द्र  जेन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जो  लोक  प्रतिनिधित्व
 विधेयक  1989  प्रस्तुत  हुआ  उसका  मैं  समर्थन  करता  इससे  हमारे  देश  के  नौजवानों  को  वोट
 डालने  का  अःघकार  मिल  इसके  लिए  मैं  अपने  नेता  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  और
 कानून  मंत्री  श्री  शंकरानन्द  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  इसी  सत्र  में  यह  किया  है  और  इस
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 विधेयक  को  पेश  कर  के  हमारे  नौजवानों  के  दिलों  में  एक  नया  उत्साह  पैदा  किया  आज  हमारा
 मारत  दुनिया  के  सबसे  बड़े  लोकतंत्नी  शासन  में  गिना  जाता  है  ।  लोकतन्त्र  जितना  हमारे  मारत
 में  सफल  हुआ  उतना  किसी  भी  देश  में  सफल  नहीं  हुआ  ।

 हमारे  अनेक  साथियों  ने  डी-लिमिटेशन  की  बात  सदन  में  उठाई  है  ।  जब  हमने  18  साल  की
 उम्र  के  नौजवानों  को  वोट  देने  का  अधिकार  दिया  है  तो  इस  सन्दर्भ  में  डी-लिमिटेशन  बहुत  ही
 आवश्यक  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  सागर  यूनिवर्सिटी  का  क्षेत्र
 रिजब्डं  कांस्टीटुएंसी  में  पड़ता  इसका  हमेशा  लोगों  में  ध्यान  रहता  है  कि  यूनिवर्सिटी  जेसी  चीज
 जो  कि  नगर  में  लेकिन  नगर  में  लगे  हुए  क्षेत्र  में होने  स ेवह  आरक्षित  कांस्टीटुएंसी  में  पड़ती  है  ।
 मैं  माननीय  कानून  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  डी-लिमिटेशन  की  बात  पर  वह  गम्भीरता
 से  सोचें  ।

 हमारे  चुनाव  आयोग  का  हमेशा  यह  प्रयत्न  रहता  है  कि  चुनाव  निष्पक्ष  हों  और  हमारे  देक्ष  में
 निष्पक्ष  चुनाव  होते  कतिपय  शिकायतें  आती  यह  बात  ठीक  लेकिन  वह  भी  न  आएं  इस
 पर  हमको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  हमारे  विपक्ष  के  मित्रों  न ेकहा  कि  यह  सुझाव  उनका  लेकिन  मैं
 उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  अगर  यह  सुभाव  उनवा  था  तो  1977  से  1980  तक  जब वे  सत्ता  में  थे

 तो  वह  इस  बारे  में  क्यों  नहीं  बिल  हमारे  देश  के  नेता  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  ही  साहसी  और
 सामयिक  कदम  उठाकर  इस  देझ्  के  जन-जन  के  हृदय  को  जीत  लिया  उसमें  श्रौर  मी  मजबूती

 हमारे  कुछ  मित्रों  ने  यह  भी  झुकाव  दिया  है  कि  चुनाव  घोषणा  के  बाद  चुनाव  की  तिथि

 की  कुछ  अवधि  कम  की  इस  पर  विचार  किया  जाए  और  अगर  हो  सकता  हो  तो  निश्चित

 अवधि  कम  की  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  डी-लिमिटेशन  की  बात  पर  गरम्भीरता  से  सोचा

 इसी  तरह  से  हमारे  नेता  श्री  राजीव  गांघी  ने  आज  पूरे  देश  में  जो  पंचायती  राज  की  चर्चा  को  है

 और  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  यह  उनका  ऐतिहासिक  कदम  है  और  इस  तरह  से  हमारे  जन-जन

 को  सत्ता  में  मागीदार  बनाने  की  बात  है  जो  कि  हमारे  देश  में  इस  समय  उठी  इसके  लिए  मैं

 अपने  नेता  और  उनके  मंत्रिमंडल  के  साथियों  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उनका  यह  कदम  बहुत

 ही  सामयिक  देश  की  जरूरत  का  उठाया  गया

 श्रो  शान्ताराम  नायक  :  मैं  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  का  समथ्थेन
 करता  यह  विधेयक  न  केवल  सरकार  के  दृढ़  निश्चय  और  इच्छा  को  दर्शाता  है  बल्कि  इस

 विधेयक  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  ईमानदारी  भी  जाहिर  होती  है  ।

 मतदान  आयु  वम  करने  के  प्रयोजनाथ्थ  पिछले  सत्र  में  संविधान  विधेयक  भ्रस्तुत
 बिया  गया  तत्पश्चात्  इसकी  पुष्टि  कम  से  कम  आधघी  राज्य  विधान  समाओं  द्वारा  की  जानी

 थी  ।  यह  प्रक्रिया  पूर्ण  केवल  दो  माह  पूर्व  हमने  राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  पुष्टि  किए  जाने  की

 प्रक्रिया  भी  प्री  कर  ली  अब  लोक  प्रतिनिधित्व  भ्नघिनियम  में  संशोधन  पेश  करना

 है  ।  यदि  हमारी  सदाशयता  और  इच्छा  शक्ति  मजबूत  न  होती  तो  हम  कह  सकते  थे  कि  सम्पूर्ण

 प्रक्रिया  पूर्ण  होने  के  इस  विधेयक  के  आज  पारित  होने  के  निर्वाचन  आयोग  मतदाता
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 [  श्री  शान्ताराम  नायक  ]

 सूचियां  तैयार  कर  सकता  यह  प्रक्रिया  मानसून  या  उसके  बाद  तक  चलती  रहती  ताकि  यदि

 चुनाव  हों  तो  हमें  यह  पता  न  चलता  कि  क्या  युवा  पीढ़ी  को  मतदान  अधिकार  मिल  गया  है  या

 नहीं  ।  परन्तु  उसके  औपचारिकताओं  के  निर्वाचन  आयोग  ने  मतदाता  सूचियां
 तैयार  करने  की  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  और  मतदान  आयु  कम  किए  जाने  के  विरोधियों  ने  अब
 तकनीकी  आपत्तियां  लगानी  शुरू  कर  दी  हैं  कि  विभिन्न  औपचारिकताएं  पूरी  किए  बिना  मतदाता

 सूचियां  तैयार  करने  का  कार्य  कंसे  शुरू  किया  इसके  क्या  पता  चलता  है  ?  इससे  केवल  यही
 पता  चलता  है  .  जैसा  कि  हमने  पहले  भी  कहा  कि  विपक्षी  दल  इस  उपाय  के  विरुद्ध  हैं  मोर  जब

 हमने  कायंवाही  शुरू  कर  दी  तो  उन्होंने  अपना  राग  अलापना  छुरू  कर  दिया  कि  अमुक  सभा
 में  ऐसा  कहा  हमने  उस  वर्ष  ऐसा  कहा  है

 ।”  यदि  उनकी  नीयत  ठीक  है  तो  वे  ऐसी  आपत्तियां  न
 उठाते  जो  वे  आज  उठा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  ओर  से  मी  अनेक  आपत्तियां  उठाई  गईं  परन्तु  हमारी  सरकार  ने  कहा  है  और  हमारी
 पार्टी  ने  कहा  है  कि  यदि  18  वर्ष  का  एक  लड़का  अपनी  कुंर्बानी  देकर  देश  की  व  देश  की  प्रभुसत्ता
 की  रक्षा  कर  सकता  है  तो  उसे  मतदान  का  अधिकार  क्यों  न  प्राप्त  हो  ?  यदि  18  वर्ष  की  लड़की
 परिवार  का  मार  उठा  सकती  बच्चे  पंदा  कर  सकती  उनवत  पालन  पोषण  कर  सकती

 उन्हें  देश  का  नागरिक  बना  सकती  है  तो  क्या  वह  लड़की  चुनाव  में  मतदान  नहीं  कर  सकती  ?

 हमने  इसी  तक  के  आघार  पर  लोगों  को  यह  मतदान  का  अधिकार  दिया  ।

 श्री  माधव  रेड्डी  ने  कहा  था  कि  अहंक  तारीख  केवल  यही  वर्ष  होनी  परन्तु  उपबन्ध
 में  स्पष्ट  कहा  गया

 यह  कि  वर्ष  1989  में  इस  माग  के  भ्रन्तगंत  प्रत्येक  मतदान  सूची  तैयार  अथवा  संशोधन
 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  तारीखਂ  पहली  1989  होगी  ।”

 यह  उपबन्ध  दिया  गया  इसलिए  इस  में  भ्रमित  होने  का  प्रइन  ही  नहीं
 उठता  ।  परग्तु  जहां  तक  प्रकाशित  की  जा  रही  मतदादा  सूचियों  पर  आपत्ति  का  सम्बन्ध  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करू गा  कि  वह.सुनि  इचत  करें  कि  आपत्तियों  का  सही  समाघान  किया

 इस  समस्त  प्रक्रिया  के  सम्पूर्ण  हो  जाने  और  युवा  पीढ़ी  को  मतदान  का  अधिकार
 प्रदान  करने  के  लोग  न्यायालय  में  जाकर  इस  अधिनियम  को  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मुद्दों  पर  चुनौती
 देंगे  ताकि  युवा  प्रीढ़ी  मतदान  के  अधिकार  से  वंचित  रहे  ।  अतः  सरकार  के  और  युवा  पीढ़ी
 के  हित  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  हम  प्रक्रिया  को  सही

 जहां  तक  गोवा  का  सम्बन्ध  वहां  की  मतदाता  सूचियों  के  प्रकाशन  की  तारीख  16  है  ।

 यह  पता  लगाया  जाना  चाहिए  कि  क्या  पूव॑व्या  प्त  खण्ड  इस  गलती  को  दूर  कर  सकता  है
 या

 अंत  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सीमांकन  का  सम्बन्ध  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि
 संविधान  में  इस  पर  प्रतिबन्ध  है  कि  2000  ईसवी  तक  1971  की  जनगणना  के  आंकड़ों  को  ही  आधार
 माना  जाएगा  ।  परन्तु  अदणाचल  प्रदेश  जेसे  नवोदित  राज्यों  के  मामले  में  भी  ऐसा
 ही  मिजोर॒म  और  ग्रोवा  का  स्लीसांकेन  भी  1971  की  ही  जनगणना  के  आंकड़ों
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 के  आधार  पर  1988  में  किया  गया  आप  स्वयं  सोच  सकते  यह  कमी  निर्वाचन  आयोग
 ने  1981  में  हुई  जनगणना  के  आंकड़ों  को  ही  निश्चित  रूप  से  आधार  माना  बश्तें  ये  आंकड़े
 उपलब्ध  रहे  हों  ।

 इन  राज्यों  को  राज्य  का  दर्जा  दिलाने  वाले  पृथक  कानून  हैं  ।  उनमें  क्या  व्यवस्था  है  ?
 उनमें  कहा  गया  है  कि  संविधान  के  उपबन्ध  को  ध्यान  में  रखना  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं
 है  कि  आप  अरुणाचल  मिजोरम  जैसे  नवोदित  जिन्हें  1988  में  ही  राज्य  का
 दर्जा  मिला  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेसीमांकन  हेतु  1971  की  जनगणना  के  आंकड़ों  को  आधार  माने  ।
 इस  मसले  पर  विचार  करना

 1,00  म०्प०

 तत्पशखात  लोक  सभा  मध्यान्ह्  मोजन  के  लिए  2  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.05  म०प०

 मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  2.05  म०प०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक--जारी

 श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  जिस  विधेयक  पर  हम  विचार  कर  रहे  वह  एक
 तकनीकी  विधेयक  विशेषतः  खण्ड  3,  4,  5  और  6,  मुझे  सामान्य  तौर  पर  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  परन्तु  इस  वर्ष  में  दूसरी  बार  सरकार  लोक  प्रतिनिधित्व
 अधिनियम  में  संशोघन  प्रस्तुत  कर  रही  मैं  इसे  चुनाव  सुधार  की  दूसरी  किश्त  मानता  परन्तु
 मैं  आशा  करता  हूं  ।  कि  यह  कोई  अन्त  नहीं  है  क्योंकि  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कार्यसूची
 में  कई  अभी  प्रस्ताव  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  बाद  एक  अन्य  विस्तृत  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  जाएगा  जिसमें  चुनाव  सुधारों  पर  ऐसे  विभिन्न  विचार  समाविष्ट  होंगे  जिनके  बारे  में

 राष्ट्रीय  सहमति  हो  चुकी  है  ।

 मैं  विशेषतः  मतदाता  घूचियों  के  संशोधन  के  बारे  में  एक  सामान्य  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  देश
 के  विभिन्न  भागों  विशेषतौर  १२  बिहार  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  लम्बे  समय  से  रह  रहे  लोगों  के
 नाम  मतदाता  सूचियों  से  निकाल  दिए  गए  मैं  कहूंगा  कि  कुछ  गर  कानूनी  और  अज्ञात  कारणों  से

 ऐसा  किया  गया  है  ।  संक्षिप्त  में  मेरा  नम्र  निवेदन  यह  है  कि  यदि  लग्बे  असें  से  रह  रहे  किसी
 आवासी  का  नाम  मतदाता  सूची  में  पहले  आ  चुका  है  भ्रौर  यदि  यह  शक  है  कि  बह  एक  भारतीय
 नागरिक  नहीं  बल्कि  एक  विदेशी  नागरिक  है  तो  बिया  कानूनी  स्थानीय  नियमों  के  तहत
 समुचित  काय्यंवाही  के  बिना  उसका  नाम  मतदाता  सूचो  से  काटा  नहीं  जाना  मैं  इस  विषय
 पर  और  कुछ  नहीं  बोल्गा  ।  मेरे  विचार  से  हमें  इस  बात  के  लिए  हर  सम्मव  उपाय  करना  चाहिए
 कि  असम  ज॑ंसी  जो  निहित  स्वार्थों  द्वारा  दूसरे  राज्य  में  पंदा  की  जा  रही  से  बचा

 जाए  ।

 अब  मैं  विधेयक  के  खण्ड  2  पर  आता  हूँ  जो  मूल  अधिनियम  की  घारा  9  से  संबंधित  है  ।

 सही  अर्थों  में  यह  धारा  अत्यंत  रहस्यमय  है  ओर  इसकी  भाषा  इस  प्रकार  है  कि  यह  स्पष्ट  करने  की
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 [  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  ]

 अपेक्षा  उलभाती  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  उद्देश्यों  और  कारणों  के  अपने  विवरण  में  केवल  यही
 बताया  :

 अवसर  का  उपयोग  1950  के  भ्रधिनियम  की  घारा  9  का  संशोधन  करने  के  लिए  भी
 किया  जा  रहा  है  जिससे  निर्वाचन  आयोग  को  संसदीय  और  सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  परिसीमन
 से  संबंधित  सभी  जानकारी  समेकित  करने  के  लिए  सशक्त  किया  जाए  ।”

 उन्होंने  हमें  यह  नहीं  बताया  कि  निर्वाचन  आयोग  के  हाथ  कौनसी  जानकारी  लगी  निर्वाचन
 आयोग  को  क्या  अनुभव  हुआ  है  जिससे  इस  संशोधन  विशेष  की  आवश्यकता  आ  पड़ी  ।  जहां  तक
 मैं  देखता  हूं  1976  के  आदेश  में  एक  अधिनियम  के  अन्तगंत  स्थापित  परिसीमन  श्रायोग  का  जिक्र  है
 और  उसके  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  अन्तगंत  निर्वाचन  आयोग  में  निहित  शक्तियों  के

 अन्तगंत  आदेश  जारी  किया  गया  किसी  ओर  अधिनियम  या  कि  अन्य  केन्द्रीय  विधान  का  उल्लेख

 नहीं  भ्रब  इन  परिस्थितयों  में  यह  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  यदि  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  के

 अन्तगंत  कोई  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  और  यदि  वह  परिसीमन  आदेशों  के  विपरीत  तो  यह
 विषमता  दूर  करने  के  लिए  निर्वाचन  आयोग  को  शक्ित  प्रदान  की  इसका  प्रत्यक्ष  प्रयोजन  यही

 हैं  ।  किन्तु  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  हमें  यह  नहीं  बताया  कि  उनके  ध्यान  में  कौनसा  अधिनियम  हूँ
 या  अब  तक  उनकी  जानकारी  में  कोई  ऐसी  परिस्थिति  आई  हूँ  कि  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  के

 अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचनाएं  या  1976  के  आदेश  के  उपबन्धों  से  मेल  न  खाते  हों  ।
 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  वह  वास्तविक  या  सम्मावित  उदाहरणों  सहित  जो  उनके  ध्यान

 में  स्थिति  को  स्पप्ट

 अन्त  में  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  के  पेरा  2  में  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मतदाता  सूचियों
 को  संशोधित  करने  की  बात  कही  गई  हैँ  जिनमें  उन  सभी  को  शामिल  किया  जाएगा  जो  मतदान  के
 योग्य  हो  गए  अब  हम  जानते  हैं  कि  जिस  किसी  की  भी  आयु  ।8  वर्ष  हें  वह  मतदान  कर  सकता

 भहंता  की  तारीख  |  अप्रैल  1989  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  संशोधित  मतदाता  सुचियां
 तैयार  की  गई  हैं  वह  |  जनवरी  के  संदर्म  में  हैं  या  ।  अप्रेल  के  ।  यह  दो  प्रइन  मेरे  ध्यान  में  हैं  और
 मैं  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  इन्हें  स्पष्ट  करें  ?  श्रामतौर  पर  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 झो  जगस्ताथ  पटनाथक  :  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उनकी  दृढ़  इच्छा  और  युवा  पीढ़ी  में  उनके

 विश्थास  तथा  एन०एस०्यू०आई०  तथा  युवा  कांग्रेस  की  थुवा  पीढ़ी  दो  मताधिकार  देने  की  मांग  के
 कारण  ही  यह  हो  इसके  परिणामस्वरूप  ही  1988  का  संविधान  विधेयक

 पुरःरथापित  और  पारित  हो  सका  |  इसके  बाद  यह  आशंका  व्यक्त  को  जा  रही  है  यूनिवर्सिटी  कैम्पस
 राजनीतिज्ञों  का  अखाड़ा  बन  जाएगा  और  युवा  पीढ़ी  का  ह्वास  होगा  ।  किन्तु  हमें  अपनी  युवा  पीढ़ी
 की  सृजन!त्मक  क्षमता  तथा  जिम्मेदारी  को  भावना  में  विश्वास  रखना  होगा  |  यदि  हम  यह  सोचते

 हैं  कि  युवा  पीढ़ी  हमारे  लिए  एक  समस्या  है  तो  हम  अपने  भविष्य  की  समस्या  समभते
 देश  के  युवा  पीढ़ी  में  विश्वास  की  मावना  पैदा  जिम्मेदारी  पंदा  करना  अति  आवश्यक  हैँ  ।
 अब  प्रधान  मंत्री  ने  खुले  रूप  से  यह  कहा  है  कि  देश  भावी  पीढ़ी  के  हाथों  में  सुरक्षित
 युवा  पीढ़ी  में  अत्यंत  उत्साह  उत्पन्न  हुआ  हूँ  ।

 .  -38
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 इकसठवें  संशोधन  के  पश्चात  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  के  कुछ  उपबन्धों  में
 संशोधन  करना  आवश्यक  था  ।  निर्वाचन  आयोग  के  कार्य  को  बैघता  प्रदान  करने  तथा  18  वर्ष
 की  आयु  के  व्यक्ति  के  लिए  वोट  देने  की  योग्यता  की  गणना  के  लिए  अहंता  की  तिथि  ]
 1989  से  लागू  करने  के  लिए  1950  के  अधिनियम  की  घारा  14  को  संशोधित  करना  आवश्यक

 था  ।  इसके  साथ  ही  1950  के  अधिनियम  की  घारा  19  को  भी  संशोधित  करने  की  आवश्यकता

 हैं  क्योंकि  इससे  18  वर्ष  की  आयु  के  मतदाताओं  को  मत  देने  का  अधिकार  प्राप्त
 संसदीय  तथा  विधान  सभा  चुनाव  क्षेत्रों  के  परिसीमन  से  संबंधित  तमाम  जानकारी  एकत्रित
 करने  के  लिए  निर्वाचन  आयोग  को  शक्तियां  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  195)  की  घारा  9  का
 संशोधन  मी  आवश्यक

 इसके  श्रलावा  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  इस  अवसर  का  इस्तेमाल  इलंक्ट्रानिक  मतदान
 प्रणाली  तथा  फोटो  पहचान  पत्र  तथा  वह  सभी  उपाय  करते  के  लिए  भी  कहना  जिसके

 जिए  हम  पहले  ही  बहुत  से  कानून  बना  चुके  ताकि  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  तथा

 चुनाव  प्रक्रिया  में  समाज  विरोधी  तत्वों  के  अधिपत्य  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।  इसके
 लिए  कानूनी  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के साथ  में  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन
 करता

 *श्री  बो०एस०  विजय  राघवन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  लोक  श्रतिनिधित्व
 विधेयक  का  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  सभी  तरह  से  एक  क्रान्तिकारी  कदम  हूँ  ।

 18  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  वाले  सभी  लोगों  को  मतदान  का  अधिकार  देकर  श्री  राजीव  गांधी  ने

 देश  में  युवकों  को  सत्ता  के  हस्तांतरण  की  गति  तीव्र  की  हैं  ।  यह  इस  दिशा  में  एक  बड़े  कदम  का

 प्रतीक  है  ।  इस  कदम  से  युवकों  का  इस  देश  के  शासन  में  पूरा  सहयोग  विपक्ष  के  एक  सदस्य

 कह  रहे  थे  कि  यह  उनकी  उपलब्धि  हें  क्योंकि  उन्होंने  ही  यह  मसला  उठाया  मैं  उन्हें  यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  केरल  पहला  राज्य  था  जहाँ  पर  पंचायत  चुनावों  के  लिए  मतदान  की  भायु
 घटा  कर  )8  वर्ष  की  गई  थी  ।  यह  कांग्रेस  सरबवारर  द्वारा  श्री  ए०के०  एन्टनी  के  मुख्यमंत्री
 काल  में  किया  गया  था  और  मेरे  विपक्षी  मित्रों  ने  इस  बारे  में  सोचा  भी  नहीं  होगा  ।

 विपक्ष  को  इस  कदम  के  श्रेय  का  दावा  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  मुह  पर  फिर  से  आते  हुए

 मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  लोक  तंत्र  और  राष्ट्र  सुदृढ़  होगा  ।  इसके  लिए  प्रधान  मंत्री  को  बधाई

 देता  हूं  ।  प्रजातंत्र  का  आधार  चुनाव  है  जिनके  द्वारा  लोग  भ्रपनी  पसन्द  व्यक्त  करते  हैं
 और  चनावों  का  आधार  मतदाता  सूची  है  ।  मतदाता  सूची  सम्पूर्ण  और  सही  होनी  इस

 संबंध  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उन  शिकायतों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जो

 मेरे  राज्य  से  मतदाता  सूचियों  के  संशोधन  के  बारे  में  प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  वहां  पर  सक्ताघारी  दल  के

 कहने  से  मतदाता  सूचियों  में  मारी  पैमाने  पर  हेरफेर  की  गई  है  ।  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  बारे

 में  मुझे  व्यक्तिगत  जानकारी  यह  साबित  करने  के  लिए  मेरे  पास  दस्तावेज  ऐसे  मामले  भी

 हैं  जिनमें  कुछ  लोगों  को  सूची  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  शामिल  किया  गया  ऐसे  मामले  भी

 हैं  कि  एक  सूची  में  अ।वासीय  पते  दिए  गए  हैं  और  दूसरी  सूची  में  सी०  पी०  एम०  के  पार्टी  कार्यालय

 के  पते  दिए  गए  कुछ  ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें  मतदाताओं  के  पते  के  रूप  में  बिजली  बोड्ड  के

 मलयालम  में  दिए  गए  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
 -
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 [  श्री  वी०एस०  विजय  राघबन  ]

 दफ्तर  का  पता  दिया  गया  है  ।  नियमों  के  सदस्यों  की  गिनती  पूरी  होने  पर  परिवार  के

 मुखिया  को  सूची  पर  हस्ताक्षर  करने  होते  हैं  ।  मुझे  हैरानी  है  कि  इन  मामलों  में  हस्ताक्षर  किसने

 किए  केरल  में  मतदाता  सू'चयों  में  अनियमितताओं  के  यह  मामले  बिल्कुल  स्पष्ट  यह  अत्यंत
 गंभीर  मामला  हालांकि  मतदाता  सूचियां  तैयार  करने  की  जिम्मेदारी  निर्वाचन  आयोग  की  होती

 किन्तु  यह  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।  यह  अधिकारी  विभिन्न
 संघों  से  संबंधित  होते  हैं  जिनका  संबंध  विभिन्न  राजनंतिक  दलों  से  होता  है  ।  स्वाभाविक  है  कि
 उनक॑  कार्य  पर  राजन॑तिक  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  मतदाता  सूचियां  तैयार
 करने  का  संपूर्ण  कार्य  सीधे  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  किया  जाना  राज्य  सरकार  की  मशीनरी
 को  इससे  दूर  रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  मैं  यह  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  कि  मतदाता  सूचियों
 में  गड़बड़ी  करने  वाले  लोगों  क ेखिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  की  जाए  ताकि  यह  दूसरों  के  लिए  सबक

 सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  जिन  राज्यों  से  गंभीर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  वहां
 पर  पयंवेक्षक  भेजे  जाएं  और  गलतियों  को  सुधारा  जाएं  ।

 अन्त  में  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  मतदाताओं  को  फोटो  युक्त  पहचान  पत्र  जारी  किए
 इससे  जाली  मतदाताओं  की  संभावना  समाप्त  हो  जाएगी  +  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  वह
 सुझाव  पर  गम्भीरता  से  विचार

 मैं  एक  बार  फिर  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  चना  शोखर  जिपाठो  :  उपाध्यक्ष  जनप्रतिनिधित्व  विधेयक  1950
 जो  संशोधन  के  लिए  लाया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  |  सारे  देश  को  इन  बात  का  गौरव
 फसर्थ  है  कि  प्रजातन््त्र  के  स्वास्थ्य  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  न ेमताधिकार  की  आयु
 सीमा  21  साल  से  घटा  कर  18  साल  करने  का  फंसला  लिया  इसकी  सत्र  प्रशंसा  की  जा

 रही  है  ।

 यह  बात  सही  है  कि  नवयुवकों  को  सरकार  बनाने  देश  का  प्रशासन  चलाने  उनकी

 उत्साह  और  कमंठता  को  देखते  हुए  भागीदारी  मिलनी  चाहिए  थी  ।  काफी  माननीय

 सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  जो  ठकंसंगत  प्रतीत  होता  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  5  करोड़  के  आसपास

 मतदाताओं  की  संख्या  में  वृद्धि  लेक्नि  अक्सर  देखा  जाता  है  कि  18  साल  की  उम्र  के  बजाए

 14,  ।2  या  43  साल  के  लड़कों  के  नाम  भी  मतदाता  घूची  में  शामिल  कर  लिए  जाते  हैं  और  वास्तविक
 मतदाता  मतदान  से  वंचित  रह  जाता  है  ।  इसलिए  इस  विधेयक  का  तो  हम  स्वागत  करते  आशा  यह
 थी  कि  एक  कम्प्रीहेंसिव  बिल  के  रूप  में  इसको  लाया  जिसमें  इस  बात  की  गारन्टी  की
 व्यक्स्था  होती  कि  इनपर्सोनिशंस  को  रोका  जिसमें  आईडिएंटिटी  कार्डस  इशू्  करने  की
 व्यवस्था  होती  ।  डी-लिमिटेशंस  आफ  कांस्टीटवेंसीज  की  बात  कही  यह  भी  तकंसंगत  है  ।  जिस
 रफ्तार  से  प्रयति  हो  रही  आबादी  बढ़  रही  आबादी  रहित  क्षेत्रों  में  नगर  श्रौर  टाउन
 बन  रहे  मतदाताओं  की  संख्या  काफी  हो  गई  है  ।  9-10  लाख  मतदाताओों  से  एक  एम  पी  चुनकर
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 गाता  है  जो  इसी  हिन्दुस्तान  के  सिक्किम  जैसे  राज्य  की  जनसंख्या  से  ज्यादा  प्रजातन्त्र  को  ठीक
 से  चलाने  के  लिए  समय-समय  पर  डी-लिमिटेशन  की  आवश्यकता  है  और  इसे  सरकार  को  अवश्य
 करना  तीस  सालों  से  जो  रिजब्डं  कांस्टीच्युएंसीज  हैं  उन्हें  मी बदलना  चाहिए  ताकि  प्रजातंत्र
 का  वास्तविक  मतलब  दिखाई  उस  दिश्ञा  मैं  क्रियान्वयन  हो  रहा  है  ।  हमारे  यहां  जो  प्रैक्टिस  चल
 रही  है  चुनाव  उसमें  नॉन  सीरियस  कंन््डोडेट्स  नोमिनेशन  फाइल  कर  देते  इससे  आठ  फुट
 लंबा  बलेट  पेपर  बन  जाता  है  जिससे  मतदाता  को  दस  मिनट  तो  नाम  ढूंढने  में  ही  लग  जाते
 सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि  कंसे  नान  सीरियस  कैन््डीडेट्स  को  एलीमिनेट  किया  यह  बड़े
 अफसोस  की  बात  है  कि  अपराधी  तत्व  भी  राजनीति  में  प्रवेश  करते  चले  जा  रहे  सरकार  को  इसे
 संबंध  में  सक्रिय  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  अपराधी  तत्व  प्रवेश  न  कर  इलेक्ट्रोनिक्स  मझीन  से
 अंल्दी  गणना  की  जा  सकती  खर्चा  मी  कम  होता  है  और  लॉ  एड  आर्डर  की  प्रावलम मी  साल्व  हो
 सकती  मैं  निवेदन  करू गा  कि  इलंक्ट्रोनिक्स  मशीन  अवश्य  लगानी  चाहिए  ।  इन  छब्दों  के  साथ  मैं
 इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  घ्पाल  सिह  मलिक  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपके  माध्यम  से

 हमारे  युंवा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी  का  इस  बात  के  लिए  तमाम  भारत  के  नोजवानों  की  तरक
 से  घन्यवाद  प्रक्रट  करता  हूं  कि  उन्होंने  इस  देश  के  पांच  करोड़  नौजवानों  को  मतदान  का  अधिकार
 दिया  इसके  साथ  ही  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  कुछ  सुकाव  देना  चाहता  मेरे
 से  पहले  बोलने  वाले  सभी  वक्ताओं  ने  एक  ही  तरह  के  सुझाव  दिए  मैं  सबसे  पहले  आइडेन्टीटी
 कार्ड  के  संबंध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  परिचय  पत्र  सिर्फ  लोगों  का  परिचय  देने  में
 या  बोगस  वोटिंग  कास्ट  करने  में  ही  रुकावट  नहीं  करेगा  बल्कि  दस  प्रतिशत  ऐसे  लोग  होते  हैं  जिनके

 नाम  एक  जगह  नहीं  बल्कि  चार-चार  जगह  पर  दर्ज  होते  वे  अपने  मत  का  प्रयोग  कई  जगहों  पर
 करते  हैं  इसमें  कमी  आयेगी  ।  आज  के  हालात  में  गुंडा  एलीमेंट  बूथ  नाजायज  ढंग  से  वोटिंग
 और  चुनाव  प्रणाली  को  खराब  करने  की  कोशिश  करता  उसमें  काफी  हद  तक  परिचत्र  पत्र  होने
 से  सुधार  आयेगा  ।  मैं  परिचय  पत्र  के  लिए  बहुत  ही  ज्यादा  जोर  देना  चाहता  हमारे
 हरियाणा  में  चुनाव  की  स्थिति  यह  है  कि  वहां  यह  नहीं  देखा  जाता  कि  किसके  साथ  कितने  सपोटर्स

 हैं  बल्कि  यह  देखा  जाता  है  कि  किसके  साथ  कितने  बदमाश  अगर  ज्यादा  बदमाश  हैं  तो  वह्
 जरूर  अगर  कोई  सच्चा  और  ईमानदार  आदमी  है  तो  वह  हरियाणा  में  चुनाव  नहीं  जीत

 सकता  |  जब  तक  पूरी  तरह  से  काबू  नहीं  किया  जाएगा  तो  लोगों  का  वंमान  सिस्टम  में  विश्वास
 उठ  जायेगा  ।  इस  चुनाव  प्रणाली  से  विश्वास  उठने  के  बाद  क्या  हालात  होंगे  यह  आप

 सोच  सकते  हैं  ।  विश्वास  बनाए  रखने  के  लिए  हमें  चुनाव  प्रणाली  को  बना  देना

 चाहिए  जिससे  कोई  आदमी  चुनाव  में  गड़बड़ी  न  कर  सके  और  जिसको  लोग  चाहते

 वही  आदमी  जीतकर  आए  ।  लोकप्रतिनिषित्व  कानून  में  या  संविवान  में  ऐसा  कोई  प्रतिबंध

 नहीं  है  कि  किस  प्रदेश  के  अन्दर  कितने  लोगों  का  मन्त्रिमंडल  होना  कुछ  ऐसे
 प्रदेश  जैसे  मेरा  प्रदेश  हरियाणा  है  जहां  हर  तीसरा  आ॥रादमी  मंत्री  है  ओर  हर  दूसरा
 आदमी  किसी  न  किसी  बोर्ड  का  चेयरमैन  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  पर  जब  तक  गहराई  से  विचार  नहीं  कियः  जायेगा  और  कोई  कानूनी  प्रतिबन्ध  नहीं
 लगाया  जायेगा  कि  इस  संख्या  से  ज्यादा  मन्त्रिमंडल  में  सदस्य  नहीं  होंगे  उस  समय  तक  बात

 नहीं  इससे  लोगों  का  पैसा  जो  सरकारी  खजाने  में  जो  कि  लोगों  के  विकास  के  लिए
 लगाना  चाहिए  उसका  दुरुपयोग  होता  मैं  एक  मिसाल  देना  चाहता  हरियाणा  के  अन्दर
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 [  श्री  पीयूष  तिरकी  ]

 गुज्जरं  का  प्रतिनिधि  मन्त्रिमंडल  में  नहीं  है  तो  भुज्जर  कहों  सम्मेलन  कर  लेते  हैं  और  जाटों  का  कोई
 सदस्य  मंत्री  नहीं  है  तो  वे  मी  सम्मेलन  कर  लेते  हैं  ।

 कट  मे

 यह  हालात  इन  पर  प्रतिबन्ध  होना  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  बिल  का
 समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता

 थी  पीयूष  तिरकी  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  लोक
 प्रतिनिधित्व  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  गया  इस  विधेयक  के  विरोघ  में  कुछ  भी  नहीं
 कहा  सकता  लेकिन  इसमें  कुछ  नयापन  भी  नहीं  है  जिसके  बारे  में  सरकार  श्रेय  ले  राष्ट्र
 के  युवाओं  की  यह  मांग  रही  है  कि  18  वर्ष  के  लोगों  को  मताधिकार  दिया  जाए  और  यह  मारत  के
 युवाओं  की  जीत  है  जिसके  लिए  वे  वर्षों  से  संघर्ष  कर  रहे  थे  ।  कई  राज्यों  ने  तो  इसे  पंचायत  चुनावों

 के  लिए  स्वीकार  भी  कर  लिया  मैं  यहां  पश्चिम  बंगाल  का  उल्लेख  कर  सकता

 हूँ  जहां  18  वर्ष  और  उससे  ज्यादा  उम्र  के  लोगों  को  पंचायत  चुनाव  के  लिए  मताधिकार  प्रदान  किया
 गया

 हमारे  देश  में  चुनाव  करवाना  दिनोंदिन  कठिन  होता  जा  रहा  अब  चुनाव  स्वतंत्र
 ओऔर  निष्पक्ष  नहीं  माननीय  मंत्री  इस  बात  से  अवगत  होंगे  कि  इसके  बारे  में  हमने  कुछ  समग्र
 पूर्व  चर्चा  मी  की  थी  लेकिन  इस  वक्त  उन  बातों  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  है  ।  अब  राजनीति
 घन  ओर  बल  पर  आधारित  हो  गई  है  सरकार  को  घन  ओर  बल  के  प्रयोग  को  चुनाव  में
 नियंत्रित  करने  के  लिए  गम्भीरतापूरवंक  विचार  करना  सत्ताधारी  दल  और  विपक्ष  से  मेरे
 अनेक  मित्रगण  इस  बारे  में  अपनी  आशंका  जाहिर  कर  चुके  हैं  कि  राजनेतिक  दलों  के  द्वारा
 कमी  मतदाताओं  को  प्रमावित  करने  के  लिए  असामाजिक  तत्वों  और  गुण्डों  का  उपयोग  किया
 जाता  कई  बार  ऐसा  सुनने  में  आता  है  कि  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  कर  लिया  गया  और
 वास्तविक  विश्लेषकर  अनुसूचित  भ्रनुसूचित  जन-जातियों  और  हरिजनों
 को  मंताधिकार  का  प्रयोग  करने  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  ।  उन्हें  मतदान  केन्द्र  पर  भी  नहीं
 जाने  दिया  जाता  इस  दृष्टि  से  हमारे  देश  में  चुनाव  हास्यास्पद  साबित  हो  रहा  है  जिसके
 फलस्वरूप  अधिकाँश  लोगों  को  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  में  कोई  विश्वास  नहीं  है  ।  कुछ  राज्यों  में  हमने
 देखा  है  कि  निर्वाचित  लोगों  का  व्यवहार  अच्छा  नहीं  है  ।  वहां  कोई  आचार  संहित  नहीं  वे  खरीदे
 जा  सकते  वे  अपना  दल  बदल  सकते  हैं  और  वे  मंत्री  पद  हासिल  करने  के  लिए  कुछ  मी  कर  सकते

 चुनावी  प्रक्रिया  के  बारे  में  इस  तरह  की  बातें  हमारे  देश  में  हो  रही  चुनाव  प्रक्रिया
 ऐसी  बनाई  जाए  जिससे  कि  सच्चे  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  किया  जा  सके  ।  बड़े  शोषण
 करने  वाले  काला-बाजारी  करने  वाले  लोगों  के  पास  घन  और  बल  दोनों  यही  लोग
 विधान  सभाओं  और  अन्य  निकायों  में  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  लोगों  का  वर्ग  अर्थात
 निर्धन  वर्ग  की  उपेक्षा  की  जा  रही  निर्वाचित  निकायों  में  उनका  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  वे
 किसी  भी  धर्म  या  माषा  बोलने  वाले  हो  सकते  हैं  पर  उनकी  उपेक्षा  की  जाती  उदाहरण

 —

 अ+अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतांत  स ेनिकाल  दिया
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 के  लिए  मैं  असम  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  प्राधिकारी  कहते  हैं  कि  उनमें  से  कुछ  विदेशी  हैं  ।  उन्हें
 अपनी  समस्या  के  समाधान  के  लिए  किसके  पास  जाना  चाहिए  और  क्या  उन्हें  मतदान  का  अधिकार
 मिलेगा  या  नहीं  ?

 अनुसूचित  जाति  भौर  जन  जाति  के  लोग  भी  इस  बात  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  आश्वित  हैं
 कि  उन्हें  इसका  दर्जा  दिया  जाएगा  या  जब  तक  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन
 जाति  राज्य  सरकार  के  ऊपर  निर्मर  रहेंगी  तब  तक  आप  उनकी  सही  संख्या  का  पता  नहीं  लगा
 पायेंगे  ।  आप  उन्हें  आरक्षण  झौर  अन्य  सुविधाएं  कैसे  प्रदान  करेंगे  ?  यह  एक  बहुत  ही  कठिन  समस्या
 है  ।  सरकार  को  सभी  बातों  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री
 इस  पर  विचार  करेंगे  और  आवश्यक  कदम  उठायेंगें  ।

 श्री  अजोब  कुरंक्षी  :  उपाध्यक्ष  मैं  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  का
 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  यह  बात  सही  है  कि  18  साल  के  नौजकानों  को  मत  देने  का
 अधिकार  देकर  हमारे  प्रधान  मंत्री  और  भारत  ध्षरकार  ने  कारहाये  नुमाया  अंजाम  दिया  है  जिसका
 इतिहास  हमेशा  साक्षी  लेकिन  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  कि  जब  मतसूचियां  तैयार  की
 जाती  हैं  तो  बहुत  से  क्षेत्रों  में  पिछड़े  वर्ग  के  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रहने
 वाले  अल्पसंख्यकों  और  भ्रन्य  वर्गों  के  लोगों  के  मुहल्ले  के  आबादी  की  आबादी
 या  गांव  के  गांव  जान  बूककर  छोड़  दिये  जाते  मैं  चाहृंगा  कि  सरकार  इस  बात  की  व्यवस्था  करे
 और  यदि  आवश्यक  हो  तो  बिल  में  एक  संशोधन  और  लाए  ताकि  मतसूचियां  तेयार  करने  वालों
 को  इसके  लिए  जिम्मेदार  ठहराया  जा  यदि  उनके  क्षेद्र  से  कोई  आबादी  या  गांव
 वोटिंग  लिस्ट  में  आने  से  बाकी  रह  जाएगा  तो  उन्हें  इसके  प्रति  जिम्मेदार  ठहराते  उस  शासकीय
 कर्मचारी  को  दोषी  मानते  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 दूसरे  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  बहुत  रे  इलाकों  में  आज  भी  पिछड़े  वर्ग  के  गरीब
 और  शोषित  लोग  अपने  मत  देने  के अधिकार  का  उपयोग  नहीं  कर  पाते  यदि  कर  पाते  हैं  वो
 किसी  दवाब  में  आकर  करते  हैं  या  सही  उपयोग  नहीं  कर  पाते  इसलिए  शासन  को  ऐसी  व्यवस्था
 करनी  चाहिए  कि  पूरी  पुलिस  सुरक्षा  के साथ  मोबाइल  पोलिंग  स्टेशन्स  हर  जगह  खासकर  उन
 क्षेत्रों  मे ंजहां  क ेलोग  किसी  आतंक  के  दमन  के  कारण  अपने  मत  का  उपयोगं  नहीं  कर
 ताकि  बिना  किसी  दबाव  के  वे  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  स्वतंत्र  रूप  से  कर  सके  ।

 उपाध्यक्ष  यहां  कई  बार  मतदाताओं  को  शासन  की  ओर  से  आइडन्टिटी  कार्ड्स  जारी  करने
 की  बात  कही  मैं  मी  चाहता  हूं  कि  अनिवारयं  रूप  से  देश  के  प्रत्येक  यूथ  को  और  नागरिक  को

 आईडेन्टिटी  कार्डूस  दिए  जाने  वोटिंग  के  दृष्टिकोण  मतदान  के  दृष्टिकोण  से  आइडेन्टिटी

 कार्ड स  अनिवाय॑  रूप  से  बनाए  मैं  इस  प्रावधान के  लिए  शासन  की  प्रशंसा  करना  चाहूंगा  कि

 आपने  इस  बिल  में  कांसटीटूएंसीज  के  डिलिमिटेशन  की  व्यवस्था  की  है  परन्तु  हमारे  यहां  बहुत  से

 सुरक्षित  इलाकों  में  दूसरे  लोगों  को  मताधिकार  अग्रीं  तक  नहीं  मिल  पाया  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सदन

 इस  ओर  ध्यान  दे  और  एक  बार  फिर  से  सारी  परिस्थिति  को  रिव्यू  करे  भौर  ऐसी  व्यवस्था  १  रे

 ताकि  सभी  लोग  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  बिना  फिसी  दबाव  के  कर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 -  ०७  कहना  चाहता हूं कि यदि  हम  २5००५  लोकतंत्र को  एक+*  रखना  वाई  ए3ा

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  उपाध्यक्ष  चूंकि  समय  बहुत  कम  है  इसलिए  मैं
 दो-तीन  मुख्य  बातें  कहकर  ही  बैठ  जाऊंगा  ।  यहां  हमारे  विपक्ष  के  लोगों  ने  भी  कहा  और  पैं  मी
 जोर  देकर  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  हम  इस  देश  में  लोकतंत्र  को  जीवित  रखना  चाहते  हैं  तो  कोई
 ऐसा  उपाय  अवश्य  कीजिये  जिससे  कि  हम  और  आप  दोनों  मिल-बंठ  कर  बूथ-केप्चरिय  की  समस्या
 का  कोई  समाधान  निकालें  ।  अभी  बिहार  में  कुछ  ऐसे  भाग  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भाग  हैं  ओर
 हरियाणा  तो  पूरे  का  पूरा  ऐसा  है  जहां  बूथ  कैप्चरिंग  खुल  कर  होता  इन  इलाकों  से  राजनीति
 में  क्रीमिनल्स  आ  रहे  यदि  यह  क्रम  आगे  भी  चलता  रहा  ठो  एक  वक्त  वह  आयेगा  जब  यहां
 पर  क्रीमिनल्स  बंठेंगे  और  हम  बाहर  हो  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  और  इस  विषय
 पर  हमें  पूरी  सीरियसनेस  के  साथ  सोचना  विपक्ष  के  लोगों  को  भी  सोचना  आप
 लाख  आइडन्टिटी  काड्स  जारी  कर  लाख  इलंक्ट्रानिक्स  वोटिंग  मश्षीन  इन्ट्रोड्यूस  कर
 लीजिये  लेकिन  जब  तक  बूथ्स  पर  गुंडे  ही  गुंडे  मरे  रहेंगे  तो  अच्छे  लोग  डर  के  मारे  बूथ  तक  जा  है
 नहीं  फिर  वोट  करेगा  कौन  ?  इसलिए  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  जितने  मी  सेंसिटिव
 एरियाज  हैं  वहां  आप  सी०झार०पी०एफ०  या  बी०एस०एफ०  को  डिप्लाय  करें  जिससे  कम  से  कम
 लोग  वोट  तो  दे  सकें  ।  यदि  लोग  वोट  दे  तो  कम  से  कम  अच्छे  लोग  तो  चुनकर  आएंगे  नहीं
 तो  आप  यहां  लाख  लंजिस्लेशन  पास  उससे  कोई  मकसद  हल  नहीं  होगा  ।  आज  यदि  आप

 इसकी सीरियसनंस को नहीं सममेंगे तो कल यह मामला बहुत गम्भीर हो जाएगा और तब हम चाहेंगे तो मी इस मामले का सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार केवल इतना ही काम करे कि बूथ कंप्चरिंग को बन्द करवा दे जिससे वोटिंग निष्पक्ष हो सके । 4



 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  11  1989

 गौरी  शंकर

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आपने  जो  इलैक्ट्रोनिक  मशीनें  बनाई  हैं  उनका  इतना  ज्यादा  प्रचार
 टेलीविजन  पर  होना  चाहिए  जिससे  कि  लोग  समझ  सके  कि  किस  तरह  से  वोटिंग  होगी  ।

 अन्त  मैं  विपक्ष  से  कहूंगा  कि  18  वर्ष  की  उम्र  के  विद्याथियों  को  वोट  का  अधिकार  देकर
 प्र  गन  मंत्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  आप  लोग  और  हम  चूंकि  बिहार  और
 प्रदेश  में  18  वर्ष  के  लड़के  स्कूलों  मैं  पढ़ते  इसलिए  एक  अंडरस्टेंडिग  कर  दें  कि  न  तो  आप  उन्हें
 स्कूल  मैं  डिस्ट्बं  करने  जाएंगे  और  न  हमारी  पार्टी  यदि  हमें  कनवेसिंग  करनी
 तो  हम  स्कूल  के  बाहर  जिससे  उनकी  शिक्षा  डिस्टबं  अन्त  में  मैं  इसका  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ओ  राम  मगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जो  ने  2।  वर्ष  से घटाकर  18  वर्ष  मतदान  की  आयु  की  भारत के  प्रजातंत्न
 में  विद्याथियों  क ेलिए  यह  एक  उत्साहवर्धंक  कार्य  किया  इसलिए  हिन्दुस्तान  के  5  करोड़  युवाओं
 में  काफी  हर  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  का  नाम  स्वर्णाक्षरों  में
 लिया  जाएगा  ।

 ..  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  जहां  तक  मतदान  का  प्रइन  निर्मेय  हो  कर  मतदान
 गरीब  और  कमजोर  वर्ग  के  लोग  कर  इसकी  पूरी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  जो  लोग  वहां
 फर्जी  मतदान  करवाते  हैं  उनके  विरुद्ध  कड़ी  से  करी  का्यंवाही  होनी  चाहिए  और  उन्हें  सजा  मिलनी

 आप  एक  ऐसा  कमीशन  बनवाईए  जो  ज॑न्यूइन  वोटर  को  अपना  वोट  नहीं  गिराने  दे  और
 बोगस  वोट  उसकी  जगह  पर  गिरा  उसको  पकड़कर  उसको  रुख्त  सजा  दी  इसके  लिए  आप
 कमीक्षन  बनाकर  पक्की  व्यवस्था  कीजिए  ।

 जहां  तक  बोगस  वोट  का  सवाल  1977  में  भ्रापने  देखा  होगा  ।  जनता  पार्टी  के
 लोग  इसी  तरह  से  बोगस  वोट  गिरा  के  आ  गए  और  किसी  भी  जैन्यूइन  को  वोट  नहीं  गिराने

 उन्होंने  बम  लाठी  बन्दूक  से  बोगस  वोट  इसलिए  जो  लोग  ऐसा  कार्य  करते
 उनके  विरुद्ध  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  होनी  जहां  तक  बूथ  का  प्रशइन  गांव  में  ऐसी  कई

 जगहें  हैं  जहां  गांव  वालों  को  बहुत  दूर  जाकर  वोट  देना  पड़ता  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि
 जिस  गांव  की  आबादी  500  उस  गांव  में  वोटिंग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  वहां  के  लोग

 वहीं  वोट  गिरा  सके  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  गांव  वाले  बहुत  दूर  जा  नहीं  पाते  हैं  इसलिए  उनकी

 जगह  पर  बोगस  वोट  गिराने  का  उन  लोगों  को  मौका  मिल  जाता

 उपाध्यक्ष  डोलिमिटेशन  की  बात  जो  इसमें  कही  गई  यह  भी  बहुत  बच्छी  बात
 मेरा  सुझाव  है  कि  इसके  बारे  में  एक  कमेटी  बने  और  इस  क्षेत्र  में  भी  परिवर्तत  होना

 चाहिए  ।

 मैं  इसके  साथ-साथ  आइडेंटिटी  कार्ड  के  बारे  में  मी  कहना  चाहता  इस  बिल  में
 भी  यह  बात  कही  गई  यह  होना  यह  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  खास  कर  के

 बहुत  जरूरी  होगी  ।  जो  जैन्यूइन  वोटर  इसके  जरिए  वे  ही  वोट  डाल

 इन  क्षब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  क्योंकि  आपने  मुझ्के  बोलने  का  अवसर
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 डा०  झूलरेज  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  साधारण  पर  बहुत  महत्वपूर्ण
 विधेयक

 कांग्रेस  का  इस  देश  के  युवकों  में  बहुत  अधिक  विद्वास  कांग्रेस  ने  अपनी  सम्पूर्ण  जिन्दगी
 में  इस  देश  के  युवाओं  का  समर्थन  किया  कांग्रेस  द्वारा  युवाओं  के  प्रति  इसी  विश्वास  के  कारण
 सरकार  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  मतदाताओं  की  उम्र  को  21  वर्ष  से  कम  करके  18  वर्ष
 गया  है  ।

 यद्यपि  हमारी  सरकार  इस  बात  को  जानती  है  कि  युवक  शासन  के
 विरुद्ध  होते  हैं  तथापि  वह  मतदान  की  आयु  को  कम  करने  की  बात  पर  सहमत  हो  गयी  हम
 लोगों  के  लिए  दल  से  ज्यादा  देश  महत्वपूर्ण  हालांकि  हमारे  समक्ष  2।  वर्ष  वाली  मतदाता  सूची
 उपलब्ध  है  तो  भी  मेरे  राज्य  खासकर  मेरे  निवचिन  क्षेत्र  में  क्या  स्थिति  हैं  ?  मैं  आपको  अनेक  उदाहरण
 देकर  यह  बता  सकते  हूं  कि उस  समय  14  से  कम  आयू  के  बालकों  झौर  बालिकाओं  का  नाम
 मतदाता  सूचियों  में  दर्ज  जब  हमने  इसका  जिक्र  तो  कहा  गया  कि  सरकार  इसकी  जांच

 हमने  अब  तक  क्या  पाया  ?  निश्चित  तिथि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  मी  हमने  देखा  की  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  है  ।  वे अब  भी  इस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  करने  जा  रहे  मुझे  इस
 बात  का  संदेह  है  कि  अब  मतदाता  सूचियों  में  10-12  वर्ष  की  आयु  के  लड़के-लड़कियों  का  नाम  भी
 दर्ज  किया  मैं  जानती  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  कितना  भी  अपना  विरोध  जाहिर

 पर  सम्बद्ध  अधिकारियों  द्वारा  कोई  कायंवाही  नहीं  की  चुनावों  के  प्रमार

 अधिकारियों  और  राज्य  में  मतदाता  सूचियों  की  देखभाल  करने  वाले  अधिकारियों  द्वारा
 किसी  भी  प्रकार  की  कायंवाही  नहीं  की  जायेगी  क्योंकि  वे  सत्ताधारी  दल  के  कंडर  से  मयभीत  रहते
 हैं  ।

 मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  के  पहले  यह  आग्रह  करूँगी  कि  इस  बात  का  पता
 लगाया  जाये  कि  जाली  मतदाता  सूची  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  क्या  जांच-पड़ताल  या  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  |  यह  मेरे  लिए  उचित  समय  नहीं  है  कि  मैं  वहां  जाली  मतदाता  सूचियों  को  तैयार  करने  के

 सम्बन्ध  में  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  मेरा  सुकाव  है  कि  जल्द  से  जल्द  परिचय  पत्र  जारी
 किये  जाएं  और  जितना  जल्दो  सम्मव  हो  हम  चुनाव  के  वक्त  यहां  मत  डालने  वाली  मक्षीनों

 का  उपयोग  कर

 इन  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 क्री  क्वरद  विधे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  लोक  प्रतिनिधित्व

 1989  का  समर्थन  करता  इस  विधेयक  के  दो  भाग  मेरे  इसका  प्रथम

 भाग  केवल  आनुषंगिक  है  भर्थात्  संविधान  के  संशोधन  अधिनियम  1988  के  पारित  होने  के

 परिणामस्वरूप  हमें  घारा  19  में  संशोष्म  करके  मतदाताओं  की  उम्र  2  वर्ष  से  घटाकर  18  वर्ष

 बने  के  उपब्न्ध  को  सम्मलित  करना  मैंने  उसी  समय  यह  इंगित  किया  था  कि  इस

 तरह  के  सर्वधानिक  संशोधन  करते  हमें  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  मैं  यह  संशोधन  कश्ना  भी
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 शरद

 आवश्यक  होगा  ।  लेकिन  किसी  कारणवश  सभी  राज्यों  द्वारा  संविधान  संशोधन  को  अनुमोदित
 किये  जाने  तक  इसे  स्थगित  रखना  पड़ा  ।  मैं  इसे  समझ  सकता  हूं  ।  संशोधन  के  उस  भाग  का  इस

 सभा  के  प्रस्येक  वर्ग  द्वारा  स्वागत  किया  गया  था  ।  इस  समय  उस  विषय  का  फिर  से  उल्लेख  करना

 आवहयक  नहीं

 दूसरा  जिसका  इस  विधेयक  में  उल्लेख  किया  गया  परसीमन  का  मेरा

 बिवार  है  कि  यह  अस्पष्ट  केवल  यही  नहीं  बल्कि  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  से  भी  यह  स्पष्ट

 नहीं  होता  या  यह  पता  नहीं  चलता  कि  सरकार  को  किस  कारण  से  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 की  धारा  9  में  संशोधन  करना  पड़  रहा  वास्तव  में  संविधान  के  अनुच्छेद  88  और  82  के

 अन्तर्गत  और  विशेष  रूप  से  इस  परन्तुक  के  जिसमें  निम्नलिखित  उल्लेख  किया  गया

 वर्ष  1971  की  जनसख्या  के  आधार  पर  परिसीमन  पर  रोक  लगा  दी  गई  जिसके

 अनुसार  :

 यह  ओर  भी  कि  जब  तक  सन्  2000  के  पश्चात  की  गई  पहली  जनगणना  के  सुसंगत
 आंकड़े  प्रकाशित  नहीं  हो  जाते  तब  तक  राज्यों  को  लोक  समा  में  स्थानों  के  आबंटन  का  पुनः
 समायोजन  और  इस  भनुच्छेद  के  अधीन  प्रत्येक  राज्य  का  प्रादेशिक  निर्वाचन-क्षेत्रों  मे ंविभाजन
 झावश्यक  नहीं

 यह  वर्ष  1971  के  जनसंख्या  के  आधार  पर  सस्थर  किया  गया  इसी  जहां  तक

 अनुच्छेद  330  के  परन्तुक  का  सम्बन्ध  आरक्षित  सीटों  को  मी  1971  की  जनसंख्या  के  आधार
 पर  स्थिर  किया  गया  इसमें  कहा  गया  है

 इस  स्पेष्टोकरण  ग्रें  अन्तिम  पूर्ववर्ती  जनगणना  जिसके  ससंगत  ढांकड़  प्रकाक्षित  हो
 गए  के  प्रति  निर्देश  जब  तक  सन्  2000  के  पश्चात्  की  गई  पहली  जनगणना  के

 सुसंगत  आंकड़े  प्रकाशित  नहीं  हो  जाते  यह  अर्थ  लगाया  जायेगा  कि  वह  1971  की
 जनगणना के  प्रति  निर्देष  है  |ਂ

 जहां  तक  परिसीमन  ओर  आरक्षण  समाप्त  करने  का  सम्बन्ध  तो  इसको  संख्या  1971  की
 गणना  के  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  थी  और  संवेधानिक  उपबन्धों  के  अनुसार  यह  सम्मव  नहीं
 है  कि  परिसीमन  और  आरक्षित  सीटों  में  कोई  बदलाव  लाया  जा  अतः  वास्तव  में  मैं  खण्ड

 का  मतलब  नहीं  समझता  हूं  जिसे  घारा  9  में  जोड़ने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  इसके

 अमुसार  :

 आयोग  मारत  के  राजपत्र  में  और  सम्प्क्त  राज्य  के  शासकीय  राजपत्र  में  प्रकाशित

 अधिसुचना  द्वारा  समय-समय  पर  संसदीय  और  समा  निर्वाचन-क्षेत्रों  का  परिसीमन
 1976  में  सेऐ  संशोधन  कर  सकेगा  जैँसे  उसे  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  के  अधीन  संसदीय  या
 सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के परिसीमन  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  किसी  अधिसूचना  या  आदेश
 का  उस  आदेश  के  साथ  समकेन  करने  के  लिए  आवश्यक  या  समीच्रीन  प्रतीत  ”

 अतः  कानून  मंत्री  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  इसका  क्या  मतलब  इस  खण्ड  के  अन्तगंत
 इसका  आदाय  क्या  वे  कौन  से  आदेश  हैं  जिन्हें  समेकित  किया  जाना  है  ओर  इस  खण्ड  का  उद्देश्य
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 क्या  है  ?  अगर  परिसीमन  और  आरक्षण  समाप्त  करने  को  संवंधानिक  उपबन्धों  से अलग  रखा  जाता
 है  और  अगर  वे  वर्ष  1971  के  आधार  पर  स्थिर  किये  गये  हैं  तो  चुनाव  आयुक्त  घारा  9
 के  अघीन  आगे  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?  ये  समर्थकारी  उपबंध  क्या  हैं  ?  इसकी  वास्तविक  मंशा  क्या
 है  ?  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  से  भी  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  यह  उदाहरण  देकर  अमी  तक
 मी  सदन  को  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  समझाया  गया  है  ।  मैं  विधि  मंत्री  स ेनिवेदन  करता  हूं  कि  वह
 इस  मुद्दें  को  स्पष्ट  करें  ताकि  हम  समझ  सके  कि  जो  खण्ड  हम  जोड़ना  चाहते  हैं  उसका
 तात्पयं  तथा  अभिप्राय  कया  है  ?

 कूमारो  मसता  बनीं  :  मैं  अपनी  सरकार  को  जन  प्रतिनिधित्व
 1987  लाने  के  लिए  बधाई  देती  हूं  ।  हमने  पहले  ही  इस  सत्र  में  चुनाव  सुधारों

 के  सम्बन्ध  में  चर्या  की  सरकार  यह  संशोधन  विधेयक  इसलिए  लाई  है  क्योंकि  इसकी  अत्यन्त
 आवद्यकता  मैं  अपनी  सरकार  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  क्योंकि  उस  ने  मतदान  की  आयु  21
 वर्ष  से  घटा  कर  18  वर्ष  कर  दी  यह  एक  सुखद  उपाय  मैं  विशेषकर  श्रपने  राज्य  के  संबंध
 में  केवल  एक  या  दो  मुद्दे  उठाना  चाहती  हूं  क्योंकि  मेरे  पास  बहुत  कम  समय  मैं  अपने  देश  के
 सभी  भागों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  नहीं  करना  चाहती  हूं  और  मैं  केवल  पभ्पने  राज्य  के  सम्बन्ध  में  ही
 कहूंगी  ।

 वास्तव  में  पश्चिम  बंगाल  में  लोकतंत्र  है  ही  यदि  भाप  मतदाता  सूची  देखें  तो  आप
 को  पता  चलेगा  कि  यह  सूची  जाली  मतदाताओं  से  मरी  पड़ी  वहां  मतदाता  सूची  में  एक  विशेष
 संवर्ग  के एक  व्यक्ति  का  नाम  10  बार  लिखा  हुआ  है  ।  दल  का  प्रत्येक  सदस्य  अपने  दल  के  हित  में
 कम  से  कम  10  मत  देता  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करती  हू  कि  वह  कृपा  करके  चुनाव  आयुक्त
 को  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  देने  और  यह  सुनिद्िचत  करने  का  निदेद  दें  कि  क्या  शिकायत  सही  है
 या  नहीं  |  हमने  पहले  ही  चुनाव  आयुक्त  से  निवेदन  किया  है  ।  हमने  अनेक  सुझाव  दिए  हैं  और  कई
 बार  व्यक्तिगत  रूप  में  भी  चुनाव  आयुक्त  से  मिले  मतदाता  सूची  जाली  और  नकली  मतदाताओं
 से  भरी  पड़ी  मतदाता  सूची  से  जाली  और  नकली  मतदाता  निकाल  दिए  जाने  चाहिए  ।  अन्यथा

 हम  निष्पक्ष  चुनावों  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  यही  स्थिति  बनी  रही  तो  मेरे  राज्य  में
 विशेष  रूप  से  यह  निष्पक्ष  चुनाव  पक्षपाती  चुनाव  बन  कर  रहेंगे  ।  मेरे  राज्य  में  चुनाव  के  समय  धन
 शक्ति  और  जनशक्ति  सदा  काम  करते  यदि  यह  स्थिति  बनी  तब  तो  लोकतंत्र  का  कोई

 महत्त्व  नहीं  होगा  ।

 आजकल  चुनाव  लड़ना  बहुत  महंगा  अब  घन  और  जनशक्ति  के  कारण  मध्यम-वर्गी
 लोक  चुनाव  नहीं  लड़  सकते  हैं  ।  कुछ  तत्व  इस  धन  और  जन-क्षक्ति  से  काम  लेते  मैं  सरकार
 से  निवेदन  करती  हूं  कि  वह  इस  मामले  की  और  गम्मीरतापूववंक  ध्यान  दे  ।

 मंत्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  बहुत  से  बंगलादेशी  लोग  मेरे  राज्य  में

 आ  रहे  यदि  आप  मतदाता  सूची  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इस  भुसपंठ  के  कारण  सहल्रों
 बंगलादेशियोंके  नाम  मतदाता  सूची  में  सम्मलित  किए  गए  यदे  आप  1  अप्रैल  का  प्रारूप  प्रकाक्षन

 देखें  तो  पायेगे  कि  उसमें  बंगलादेशी  मतदाताओं  के  नाम  भी  सम्मिलित  किए  गए  माक्संवादी

 साम्यवादी  दल  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  त्रिपुरा  की  मतदाता  सूची  में  दो  विदेशियों  के  नाम

 सम्मिलित  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।  किन्तु  मेरे  राज्य  में  मतदाता  सूची  ऐसे  नामों  से  मरी
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 ममता

 हुई  हमने  इस  संबंध  में  कई  बार  शिकायत  की  है  और  हमने  यह  मुद्दा  सलाहकार  समिति  की
 बैठक  में  मी  उठाया

 इस  समस्या  से  जूमने  के  लिए  आप  सीमादवर्ती  क्षेत्रों  में  पहचान  पत्र  जारी  कर  सकते  हैं  ।
 अन्यथा  आप  इस  प्रकार  की  घुसपंठ  को  नहीं  रोक  सकते  स्थानीय  पंचायत  और  माकसंवादी
 साम्"वादी  दल  के  सदस्यों  की  सहायता  से  इन  बंगलादेशी  लोगों  ने  मतदाता  सू  ची  में  अपने  नाम  दर्ज
 कराए  मैं  नहीं  जानती  हूं  कि  मारत  के  नागरिक  कौन  हैं  और  बंगलादेश  के  नागरिक  कोन
 इनमें  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  मैं  श्रापस  निवेदन  करती  हूਂ  कि  आप  इन  मामलों  की  ओर  विशेष
 रूप  से  ध्यान  दें  और  इस  विद्येष  सीमावर्ती  क्षेत्र  क ेलिए  पहचान  पत्र  जारी

 मैं  इलेक्ट्रॉनिक  मशीनों  के  संबंध  में  दो  शब्द  कहना  चाहती  हूं  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  जादवपुर
 एक  नाजुक  इलाका  है  ।  यहां  माक्संवादियों  का  अधिक  जोर  है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के समय  से  प्रथम
 बार  कांग्रेस  को  यह  स्थान  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  विशेष  चुनाव  क्षेत्र  में  माक्संवादी  दल  किसी  अन्य
 राजनीतिक  दल  को  काम  करने  नहीं  देता  है  ।  इसीलिए  मैं  अप  से  निवेदन  करती  हूं  कि  आप  इस
 विशेष  क्षेत्र  में  इलेक्टॉनिक  कम्प्यूटर  मशीनें  लगवाएं  ॥

 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  चुनाव  क ेसमय  आपको  पद्चिम  बंगाल  की  शोर  विशेष
 ध्यान  देना  चाहिए  ।  एक  बार  अब्राहम  लिकन  ने  लोकतन््त्न  की  परिमाषा  करते  हुए  कहा  था  कि

 वहां  की  सरकार  जनता  द्वारा  और  जन्तता  के  लिएਂ  होती  है  ।  कितु  पश्चिम  बंगाल  में
 यदि  आप  आएंगे  तो  आप  देखेंगे  कि  वहां  की  सरकार  माक्संवादियों  माक्संवादियों  द्वारा  और
 माक्संवादियों  के  लिए  वे  शक्ति  का  बेतहाशा  प्रयोग  करते  हैं  विशेषकर  चुनाव  के  मैं

 चाहती  हूं  कि  आ५  न्याय  करें  |  इस  अन्याय  से  न  तो  वंचित  ही  किया  जाना  चाहिए  ओर  न  ही  इस
 में  बिलम्ब  होना  चाहिए  ।

 श्री  सो०  पो०  ठाकुर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  एक  क्रान्तिकारी  कदम  क्रान्तिकारी  कदम  इसलिए  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 नवथुवकों  जो  एक  राजनीतिक  प्रक्रिया  उसमें  शामिल  करने  का  मौका  दिया  दुनिया  में
 जितने  चमत्कारी  काम  हुए  चाहे  विज्ञान  में  हुए  हैं  चाहे  धामिक  क्षेत्र  में  हुए  चाहे  साहित्य
 क्षेत्र  में  हुए  हैं-“-ये  सारे  काम  कम  ही  उम्र  में  हुए  बाद  में  सिफं  अनुमव  का  सहारा  लेता
 आप  शंकराचायं  जी  का  नमूना  देख  जेससक्राइस्ट  का  नमूना  देख  न्यूटन  का  नमूना
 देख  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  से  भी  ये  काम  बहुत  सही  काम  हुए  हैं  ।

 इस  सदन  में  एक  बात  और  उठाई  गई  '***  बिहार  के  बार  में  कहा  गया  है
 कि  बूथ  कंप्चरिंग  होता  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  बिहार  में  बूथ  कंप्चरिंग  एक  दम  नहीं  होता
 गांव  के  अगर  दो  व्यक्ति  चाहते  हैं  कि  यहां  पर  वोट  न  तो  उस  गांव  में  बूथ  कंप्चरिंग  नहीं
 होता  है  ।  इसका  एक  उदाहरण  1977  में  जिस  वक्त  कांग्रेस  तो  वही  आदमी  बूथ  कंप्चरिंग
 करने  वाला  जनता  पार्टी  की  सरकार  हुई  ओर  जनता  पार्टी  जब  हारी  तो  वही  आदमी  बूथ
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 कंप्चरर  इसलिए  बूथ  कंप्चारिंग  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  मैं  यह  यह  कहना  कि  बिहार  में  बूथ
 कंप्चरिंग  होता  यह  बिल्कुल  सरासर  गलत

 दूसरा  मुद्दा  कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  क्रिमिनल्स  पोलिटिक्स  में  आते  हैं  ।  तथाकथित  जो

 बुद्धिजीवी  व ेजनता  के  पास  नहीं  जायेंगे  और  जब  जनता  की  समस्थायें  रहती  हैं  उस  समय
 क्रिमिनल्स  जाएगा  तो  उसको  वोट  बुद्धिजीवी  को  नहीं  देगा  ।  यह  बात  आप  मानकर  चलिए

 बुद्धिजीवी  यह  सोचता  है  कि  वह  जनता  के  पास  नहीं  जनता  उसको  वोट  दे  यह  घारणा
 गलत  है  और  इसी  लिए  क्रिमिनल्स  पोलिटिक्स  में  आ  रहे  हैं  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।  मैं  इस
 बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  अब्दुल  रशोद  काशुलो  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  इस  बिल  की  हिमायत  में

 खड़ा  हूं  और  मैं  समभता  हूं  कि  5  करोड़  नौजवानों  को  जो  आपने  बो्टिंग  के  हकूक  दिये  वे
 कद्र  है  ।

 मैं  समकाता  हुं  कि आज  के  इलेक्शन  के  मामले  में  तीन  मुश्किलात  बहुत  बड़ी  हैं  ।  एक  है
 मुकामी  गवनंमेंट  के  दूसरी  है  मसल  पावर  और  तीसरी  है  मनी  पावर  और  ये  जो  तीन
 ताकतें  जिन  वजह  से  सही  इलंक्शन्स  मुश्वि.लात  में  रहे  हैं  कि  हमारे  जिन  लोगों  का  जमूहरियत
 पर  भरोसा  वे  चाहते  हैं  कि  इसे  इस  मुल्क  में  बचा  रहना  चाहिए  ।  गवनंमेंट  अगर  कोई  उमरती

 है  ताकत  के  बल-बूते  पर  और  सियासी  दवाब  से  सरकारी  मशीनरी  का  इस्तेमाल  कर  के  लोगों  को
 वोट  के  हक  से  महरूम  करती  इससे  पूरे  मुल्क  को  संकट  का  सामना  करना  होगा  ।  हिन्दुस्तान  की
 जो  बहुत  बड़ी  ताकत  वह  इस्टेग्रेशन  की  वजह  से  हमारी  एकता  की  वजह  से  अगर
 इस  जमुहरियत  को  कमजोर  कर  दिया  तो  इसके  नतायत  बहुत  खतरनाक  निकल  सकते  हैं  ।  मैं
 खबरदार  करना  चाहता  हूं  कि  1985  के  इलक्हन्स  में  जबकि  जम्मू  व  कश्मीर  की  रियासत  में  इस  बता
 का  संकट  पैदा  हुआ  था  कि  पालिथामेंट  के  इलंक्शन्स  आवादाना  नहीं  हो  तो  उस  वक्त
 इलेक्शन  कमीशन  ने  सी०आर०सी०  और  बी०एस०एफ०  को  तईनात  किया  जिन्होंने  इलेक्शन्स  की
 इज़्जत  रख  ली  ओर  इलेक्शन्स  ईमानदारी  के  साथ  हुए  और  उनमें  कोई  वेईमानी  नहीं  हुई  लेकिन
 उसके  मुकाबले  में  1987  में  जो  पालियामेंट्री  इलेक्शन्स  मैं  खबरदार  करना  चाहता  उनमें  एक
 बहुत  खतरनाक  बात  हुई  ।  उसमें  लोगों  को  इ॒ल॑क्शन  के  अंदर  वोट  डालने  के  हक्क  नहीं  दिये  गये
 ओर  सरकारी  मशीनरी  का  इस्तेमाल  हुआ  प्लौर  नतीजतन  जम्मू  व  कष्मीर  में  एक  ऐसी  समस्या
 उस  वक़्त  खड़ी  हो  जिसका  मुकाबला  करना  दुशवार  हो  रहा  1987  के  इलेक्शन्स  में

 बहुत  बड़ी  तादाद  में  नौजवानों  ने  वोट  के  हक  को  इस्तेमाल  करना  चाहा  लेकिन  मकामी  सरकार
 ने  अपनी  सरकारी  मशीनरी  का  इस्तेमाल  करके  उसे  ऐसा  नहीं  करने  दिया  और  इलंक्दान्स  के
 नतीजे  विलकुल  गलत  दिये  गये  ।  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  25,  30  चुनाव  हलकों  में
 इन्तिखावात  में  बिलकुल  रिगिग  हुई  और  इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  वहां  पर  लोग  नाराज  हो
 गये  ।  **  पर  वेलेट  बौक्स  के  बजाए  अब  बुलट्स  पर  ज्यादा  जोर  दिया  जा  रहा
 है  ।  इलंक्शन्स  के  मामले  में  हमें  बहुत  अहृतियात  से  काम  लेना  चाहिए  और  अगर  इस  मुल्क  में
 डेमोक्रेसी  को  मजबूत  बनाना  तो  वोटों  का  इस्तेमाल  सही  ढंग  से  होना  चाहिए  और  लोगों  के
 आजादाना  वोट  के  हक  की  हिफाजत  होनी
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 प्रो०  एन०  छी०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  मैं  निर्याचन  आयोग  को  भारत  के  लोकतन्त्र
 के  लिए  बहुत  अच्छी  प्रतिष्ठा  प्राप्त  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  उन्होंने  इन  बर्षों  लगभग
 अदध-क्षताब्दी  तक  अपना  काम  इतनी  कुक्षलता  से  किया  है  कि  अन्य  देछ्यों  की  तुलना  में  जो
 तान्त्रिक  माने  जाते  हैं  विक्षेषकर  प्रमतिझ्नील  देशों  की  तुलना  में  यहां  निष्पक्ष  भोर  स्वच्छ
 प्रक्रिया  स्थापित  हो  सकी  है  ।  मारत  की  सर्वोत्तम  चुनाव  प्रणाली  धन्य  है  वह  अत्यन्त  कुझल
 प्रणाली  जिसके  द्वारा  चुनाव  आयोग  ने  हमारे  चुनावों  की  व्यवस्था  की  ।  इसके  साथ  ही  स्तरकार  के
 लिए  यह  आवध्यक  है  कि  वह  चुनाव  आयोग  को  अधिक  संरक्षक  तथा  क्कति  उपलब्ध  करेगा  ।

 चुनाव  केन्द्रों  पर  कब्जा  करना  एक  रोग  सा  बन  गया  है  ।  धनेक  स्थानों  पर  केवल
 साम्प्रदायिक  मु्टों  को  ही  नहीं  वरन्  जाति  ग्रुटों  ओर  प्रतिद्वन्दी  मुटों  को  भी  उत्तेजित  किया  जाता

 ये  बहुत  से  क्षेत्रों  में  चुनाव  केन्द्र  पर  कब्जा  करमे  में  सफलता  प्राप्त  करके  के  लिए  जिम्मेदार

 युवकों  तथा  युवतियों  को  मताधिकार  देना  ठीक  है  ।  किन्तु  ज्य  युवतियों  की  बात  आती  है  तो  यह
 चुनाव  आयोग  की  विश्लेष  जिम्मेदारी  बन  जाती  है  कि  वह  यह  सुनिदिचत  करे  कि  मुबतियां  स्वतस्त्र
 रूप  से  चनाव  केन्द्र  पर  जाकर  अपना  मतदान  करें  |  इसका  मतलब  यह  हुआ  चुनाव  आयोग  को
 जो  पुलिस  बल  और  सुरक्षाबल  उपलब्ध  कराया  जाता  है  उससे  कहीं  अधिक  बल  उन्हें  उपलब्ध
 कराया  जाना  अतः  चुनाव  का  काम  अवदय  ही  बहुत  दिन  चलना  और  यह  एक
 ही  एक  ही  सप्ताह  नहीं  बल्कि  दो  तीन  सप्ताह  चलना  चाहिए  ताकि  जिस  पुलिस  बस  को  एक
 क्षेत्र  मे ंकाम  करने  के  लिए  भेजा  जाता  है  उन्हें  दूसरै  क्षेत्र  मे ंजाकर  अपना  काम  करने  के  लिए
 पर्याप्त  समय  मिल  सके  ।

 है
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 जहां  तक  संभव  हो  पुलिस  बल  में  समी  जातियों  और  समुदायों  के  लोग  होने  चाहिए
 जिससे  एक  क्षेत्र  में  एक  जाति  के  लोगों  के  लिए  दूसरी  जाति  के  लोगों  की  हिंसा  से  कुछ  सुरक्षा
 होगी  ।  पुलिस  बल  को  मजबूत  करना  होगा  एक  जिले  के  पुलिस  बल  को  दूसरे  जिले  में  कार्य  करने
 के  लिए  तैतात  किया  जाना  चाहिए  तथा  जहां  तक  संमव  हो  साम्प्रदायिक  और  जातीय  हितों
 को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ताकि  जहां  तक  चुनावों  का  सम्बन्ध  उनके  द्व  ष  बीच  में  न

 हमारे  यहां  पिछड़ी  और  निर्षन  श्रेणियों  क ेलोग  तथा  हरिजन  लोग  ये  सामाजिक
 तौर  पर  पिछड़े  हुए  हैं  जोकि  बहुत  ही  कष्ट  और  दबाव  के  अन्तगंत  रहते  उन्हें  संरक्षण  देना

 होगा  ।  उन्हें  किस  प्रकार  और  कंसे  संरक्षण  देना  है  ।  उनके  लिए  विशेष  रूप  से  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  हर  जगह  इलैक्ट्रोनिक  मशीनें  आरम्भ  करनी  उसमें  कोई  अपवाद  नहीं  होना
 पहचान  कार्डों  की  सांसारिक  महत्त्व  संवेदनशील  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  ही  बल्कि  सम्पूर्ण
 देश  में  आवश्यकता  यद्यपि  इसमें  बहुत  अधिक  घन  खर्च  हो  सकती  है  लेकिन  यह  हमारे
 लोकतंत्र  की  सफलता  को  सुनिश्चित  करने  के  लोगों  को  उचित  तरीके  से  कोट  देने  में  सहायता
 करने  के  लिए  और  नकली  लोगों  को  यह  कहने  से  रोकने  के  लिए  कि  वही  वास्तविक  मतदाता  है
 यद्यपि  वे  उस  स्थान  के  वास्तविक  मतदाता  नहीं  कहीं  बेहतर  हैं  ।  सरकार  द्वारा  ये  सुरक्षोपाय
 अपनाने  होंगे  और  उन्हें  यह  देखना  होगा  कि  हमारा  लोकतंत्र  जो  आज  है  उससे  कहीं  अधिक
 कारी  और  वास्तविक  हो  ।

 श्री  बी०  झंकरानम्द  :  उपाध्यक्ष  छुरू  में  मैं  उन  समी  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  अपना
 आभार  व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  इस  वाद-विबाद  में  माग  लिया  है  और  रूष्ट  रूप  से  विधेयक  का
 समर्थन  किया  सदस्यों  न ेअधिकतर  चिता  चुनावों  के  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  कराए  जाने  के  बारे  में
 व्यक्त  की  चुनाव  सुधाएों  के  बारे  में  बिचार  व्यक्त  किये  गए  हैं  यद्यपि  इस  समय  इस  विधेयक  से
 उनका  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  यह  विधेयक  18  से  2|  वर्ष  के  आयु  वर्ग  में  आने  वाले  मतदाताओं
 की  गणना  करने  और  उस  स्रीमा  तक  मतदाता  खूचियों  में  संशोधन  करने  तक  सीमित  है  ।

 मैं  ्नदस्यों  द्वारा  लोकतंत्र  के  प्रमावकारी  कार्यकरण  और  18-21  वर्षा  के  आयु  वर्ग  के  अन्तगंत
 आने  वाले  युवाओं  के  माग  खेने  के  प्रति  उनकी  गंभीर  चिन्ता  के  लिए  उनका  क्ृतज्ञ  सबसे  पहले
 मैं  उन  विषयों  को  लेता  हूं  जोकि  विधेयक  के  लिए  बहुत  ही  प्रासंगिक  हैं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  विधेयक
 के  उपबंधों  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  उन्होंने  अपनी  क्षंकाएं  व्यक्त  की  कुछ  सदस्यों  ने
 स्पष्टीकरण  मांगें  हैं  उन्होंने  कहा  है  कि  विधेयक  के  उद्देश्यों  ओर  कारणों  के  कथन  में  पर्याप्त
 करण  नहीं  दिया  गया  केवल  एक  श्री  शाहबुहीन  ने  विधेयक  में  संशोधन  करने  का  सुझाव
 दिया  है  और  उनके  संशोघन  विशेषकर  खण्ड  2  से  संबंधित  इससे  पहले  कि  मैं
 करण  के  विस्तार  में  जेसाकि  माननीय  सदस्यों  ने  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  के  बारे  में  मांय  की

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  विधेयक  को  पुरःस्थापित  किये  जाने  के  मैं  वास्तव  में  समा  के
 समर्थन  में  समय  पर  पारित  करवाना  चाहता  हूं  ताकि  इस  देद्य  के  विशेषकर  18  से  21  आयु
 वर्ग  के  अन्तर्गत  आने  वाले  युवाओं  को  संसद  अथवा  विधान  सभा  के  आने  वाले  चुनावों  में  अपना
 मताधिकार  का  प्रयोग  करने  का  अवसर  मिल  सके  ।  इससे  सरकार  तथा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  देश
 के  युवाओं  चुनावों  के  प्रचार  के  उद्देश्य  के लिए  ही  नही  बल्कि  अपनी  पसन्द  के  प्रतिनिधियों  के

 54



 21  1911  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 संसद  में  निर्वाचित  करने  के  उद्देश्यों  की  तीव्र  इच्छा  का  पता  चलता  प्रधान  मंत्री  और  सरकार
 की  तीव्र  इच्छा  सभा  में  सबसे  वरिष्ठ  नेता  प्रो०  रंगा  ने  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  तरीके  से  चुनाव
 कराए  जाने  और  निर्वाचन  आयोग  के  उहं ए्यपूर्ण  कयंकरण  के  बारे  में  अमी-अमी  कहा  मैं  सभा
 का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  भ्रष्ट  फर्जी  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा
 करना  और  अन्य  मामलों  पर  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  है  जब  हमने  संविघान  संशोधन  विधेयक  गौर
 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  पर  घर्चा  की  इन  सभी  बातों  पर  विस्तार  से  चर्चा  हो  चुकी  है
 और  मुर्झे  एक  बार  फिर  उन  मामलों  पर  विस्तार  से  बताने  और  सभा  का  समय  नष्ट
 करने  कीं  आवश्यकता  नहीं  है  |  श्री  शाहबुद्दीन  और  श्री  दिघे  द्वारा  खंड  2  के  संबंध  में  पूछे  गए
 करणों  के  प्रयोजन  के  जिसमें  खंड  जोड़न  से  1950  के  अधिनियम  की  घारा  में  संशोधन
 किये  जाये  का  प्रस्ताव  मैं  1950  के  अधिनियम  की  घारा  9  का  उद्धुत  करना  चाहता  हूं  जिसमें

 कहा  गया  है  :

 9.  आयोग  को  परिसोमन  प्रादेश  को  अश्तन  अनाए  रखने  को
 निर्वाचन  आयोग  मारत  के  राजपन्न  में  ओर  सम्पृक््त  राज्य  के  शासकीय  राजपक्न  में
 प्रकाशित  अधिसूचना  द्वारा  समय-प्तमय

 संसदीय  और  समा  निर्वाचन-क्षेत्रों  का  परिसीमन  1966  या
 संसदीय  और  सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  का  परिसीमन  1976  में  की  किसी

 मुद्रण  सम्बन्धी  मूल  को  या  अनवघानता  से  हुई  मूल  या  लोप  से  उसमें  उद्मृत
 किसी  गलती  को  छुद्ध  कर

 (a)  जहां  कि  उस  आदेश  में  वर्णित  किसी  जिले  या  किसी  क्षंत्रीय  खण्ड  की

 सीमाएं  या  नाम  परिवर्तित  कर  दी  जाती  हैं  या  कर  दिया  जाता  ऐसे  संशोधन
 कर  सकेगा  जो  उस  भादेश  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  उसको  आवश्यक  या
 समीचीन  प्रतीत  हों  ।

 (2)  इस  घारा  के  अधीन  हर  अधिसूचना  अपने  निकाले  जाने  के  पद्चात  यथाशकय  शीघ्र  लोक
 सभा  के  तथा  सम्पुक्त  राज्य  की  विधान  सभा  के  समक्ष  रखी

 अधिनियम  1950  की  धारा  9  के  अन्तगंत  यह  उपबन्ध  इस  धारा  में  हम  क्या  संशोधन
 करना  चाहते  हैं  ?  195  के  अधिनियम  में  घारा  9  के  अन्तगंत  यह  प्रावधान  इस  घारा  के  संबंध

 में  हम  क्या  संशोधन  करना  चाहते  हैं  ?

 खण्ड  2  में  कहा  गया  है  :

 «लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  इसमें  इसके  पश्चात  मूल  अधिनियम  कहा
 गया  धारा  9  खंड  के  पश्चात  निम्नलिखित  खंड  अंतःस्थापित  किया  जाएगाਂ

 संसदीय  और  समा  निर्वाचन  क्षंत्रों  का  परिसीमंन  1976  में  ऐसे  संशोधन

 कर  सकेगा  जँसे  उस  आदेश  के  साथ  समेकन  करने  के  लिए  आवश्यक  या  समीचीन  प्रतीत

 हो  न्न्रँ

 मैं  दोहराता  हूं  :

 «“*«उसे  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  के  अधीन  संसदीय  या  सभा  निवरचिन-क्ष  त्रों  क ेपरिसीमन

 के  संबंध  में  अन्तगंत  ऐसे  निर्वाचन  क्षंत्रों  मे ंअनुसुचित  जातियों  या  अनुसूचित
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 [  श्री  बी०  छांकरानन्द  ]

 जातियों  के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण  भी  जारी  की  गई  किसी  अधिसूचना  या  भादेश  का
 उस  आदेश  के  साथ  समेकन  करने  के  लिए  आवश्यक  या  समीचीन  प्रतीत  ”

 इस  खंड  को  सामान्य  रूप  से  पढ़ने  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इससे  निर्वाचन  आयोग  को
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  संशोधन  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया  केवल  अधिकार  जोकि  हम
 निर्वाचन  आयोग  की  दे  रहे  वह  यह  है  कि  उन्हें  इस  प्रकार  के  आदेशों  का  समेकन  करना  चाहिए
 जोकि  1976  के  आदेश  के  साथ  समेकन  करने  के  लिए  आवद्यक  या  समीचीन  प्रतीत  हों  ।

 शायद  माननीय  सदस्य  ये  शंकाएं  कर  रहे  हैं  कि  निर्वाचन  भायेग  को  कुछ  झधिकार  दिया  जा

 रहा  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  और  ज॑ंसा  कि  खंड  के  सामान्य  रूप  से  पढ़ने  पर  स्पष्ट  हम
 ऐसे  आदेश  के  समेकन  करने  के  अधिकार  के  जोकि  1976  के  आदेश  के  साथ  समेकन  करने
 के  लिए  झावश्यक  या  समीचोन  प्रतीत  होता  कोई  अन्य  अधिकार  नहीं  दे  रहे  लोगों  की  यह
 घारणा  है  कि  इसमें  कुछ  सन्देहास्पद  बात  है  और  इसका  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  जिसने  इसमें  संशोधन  करने  की  मांग  की  वास्तव  निर्वाचन  आयोग
 को  कोई  अधिकार  भ्रथवा  शक्षित  देने  के  बारे  में  अपनी  शंका  व्यक्त  नहीं  की  इसको  छोड़कर  कि

 वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  वे  कौन  से  आदेश  हैं  जिनका  समेकन  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  किया
 जाना  है  ।  मेरे  विचार  में  मैंने  उनकी  बात  को  सही  तरह  से  समभा

 निर्वाचन  क्षत्रों  का  परिसीमन  1972  में  किया  गया  वर्ष  1976  में  आदेश  पारित
 किया  गया  था  ।  उसके  बाद  बहुत  से  केन्द्रीय  अधिनियम  पारित  किये  गए  हैं  जिन्हें  निर्वाचन  आयोग

 द्वारा  एक  साथ  रुमेकन  करना  जिससे  कि  सुविधा  के  प्रयोजन  से  वे  एक  स्थान  पर
 उपलब्ध

 शो  के०  रामचना  रेडडो  :  क्या  आप  कृपया  एक  उदाहरण  देंगे  जिससे  कि  हम  उसे
 समझ  सके  ?  मैं  इसे  समझ  नहीं  सका  हूं  ।  वे  कौन  से  आदेछ  हैं  जिन्हें  आप  समेकन  करना  चाहते

 यह  संशोधन  आवद्यक  क्यों  हैं  ?  इस  संशोधन  का  उद्देश्य  हमारी  समझ  में  नहीं  आया

 झो  झरद  दिधे  :  कृपया  कुछ  उदाहरण  दीजिए  ।

 झो  बी०  झंकरानन्द  :  में  वही  आपको  बताने  को  कृपया  धेयं  रखिए  और  मेरी  बात

 सुनिए  ।

 जिन  आदेशों  का  समेकन  करना  वे  परिसीमन  आदेहा  हैं  जोकि  मिजोरम  और
 अरुणाचल  प्रदेश  के  बारे  में  बाद  में  पारित  किये  गए  ये  आदेश  1976  के  बाद  पारित  किये  गए
 हैं  ।  हमने  हाल  ही  में  योवा  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  विधान  सभा  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई
 गई  यह  अधिवर  निर्वाचन  आयोग  को  दिया  गया  है  ।  इसी  मिजोरम  और  अरुणाचल
 प्रदेश  में  भी  जैसे  कि  मैंने  कहा  था  परिसीमन  संबंधी  आदेश  एक  ही  स्थान  पर  समेकित  रूप  में
 उपलब्ध  होंगे  ।

 मिजोरम  राज्य  1986  (1986  का  और  अरुणाचल
 प्रदेश  राज्य  1986  (1986  का  के  संबंध  में  केन्द्रीय  अधिनियम  में
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 निर्वाचन  आयोग  को  नये  राज्यों  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  करने  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  स्थानों  को  आरक्षित  करने  की  भी  शक्ति  दी  हुई  उन  वो  संसदीय  और  विधान
 सभा  निर्वाचन  क्षत्र  परिसीमद  आदेश  1976  के  साथ  समेकित  करने  की  लोक  प्रतिनिधित्व
 अधिनियम  :950  की  घारा  8  के  अन्तर्गत  या  धारा  9  जिसमें  केदल  1976  के  आदेश  की  मुद्रण
 संबंधी  गलतियों  का  जिक्र  किसी  में  भी  स्पष्टतः  नहीं  दी  गयी  है  ।

 इसलिए  स्वयं  निर्वाचन  आयोग  ने  संसद  से  यह  प्राध्कार  चाहा  है  ताकि  उनको  इन  चीजों
 को  समेकित  करने  की  शक्ति  मिल  इसके  अलावा  मैं  समभता  हूं  कि  निर्वाचन  आयोग  की
 शक्ति  श्रौर  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  बे  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 ओऔ  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  समेकित  करने  से  आपका  क्या  तात्पयं  है  ?

 शो  बो०  शंकरानन्द  :  समेकित  करने  का  अय॑  है  समी  आदेशों  को  एक  साथ  रखना  ।

 जहां  तक  अहूंता  की  तारीख  की  बात  है  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  चुनाव  शआ्रायोग  द्वारा
 अग्रिम  कार्यवाही  करने  के  लिए  सराहना  कौ  है|  अहंता  की  रख  जो  यहां  बतायी  गयी  है  वह

 1,  अप्रैल  1989  है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  संदेह  व्यवत  किया  है  कि  क्या  यह  भविष्य  में  भी  जारो  रहेगी  ।

 यदि  आप  स्वयं  संशोधन  को  पढ़ें  तो  इसमें  केवल  एक  वर्ष  विशेष  की  बात  है  अर्थात  1989  की  |  यह
 खण्ड  4  में  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  दिया  गया  ्

 इसलिए  ये  वे  कुछ  बातें  हैं  जो  शायद  विधेयक  के  खण्डों  से  सगत  हैं  और  जिनके  बारे

 में  माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  टिप्पणियां  और  संदेह  व्यक्त  किये  हैं  |  बूंकि  मैं  समा  का  अधिक  समय

 नहीं  लेना  चाहता  हूं  इस/लए  मैं  उन  मुद्दों  को  नहीं  ले  रहा  हूं  जो  विधेयक  के  ख॑ंण्डों  से  संबंधित  ब्रह्ढी
 हैं  इसके  अलावा  उन  पर  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  है  ।

 चुनाव  सुधार  सतत्  प्रक्रिया  है  ;  जैसे  कि  एक  सदस्य  ने  कहा  था  कि  यह  एक  बआाछ  मं  ही
 किया  जाने  वाला  काम  नहीं  है  ।  कई  चीजें  अभी  सभा  के  समक्ष  आनी  हैं  ।  संसदौय  लोकतेन्त्र  में

 जहां  हम  शञान्तिमय  तरीकों  के  चुनाव  प्रक्रिता  के  जरिये  एक  समानतावादी  समाज  वनाने  के

 लिए  सामाजिक  परिवतेंनों  में  क्रान्ति  लाने  की  सोच  रहे  हैं  हमें  राज्यों  को  संरक्षण  देना  पड़ेगा

 ताकि  उनका  यह  अधिकार  हो  कि  वे  श्रपनी  पसंद  की  सरकार  वना  सके  |  इसलिए  चुनाव  सुधार

 एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  जैसे-जैसे  हमें  चुनाव  क्षेत्र  में  अनुभव  होता  जायेगा  वैसे  वेसे  हम  कई  और

 संशोघनों  के  साथ  सभा  के  समक्ष  जिनवगी  समा  सराहना  करेगी  और  पारित  मैं

 सभा  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।

 श्री  सेयद  शाहबुद्दोन  :  मैंने  एक  और  स्पष्टीकरण  का
 अनुरोध  क्रिया  था

 ।  जहां  तक  उन

 संशोधित  मतदाता  सूदियों  की  बात  है  जिन्हें  भ्रन्तिम  रूप  दियां  जा  रहा  अहँतां  की  तारीख

 क्या  थी  ?  क्या  यह  एक  जनवरी  1989  थी  या  एक  1989  थी  है  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  की

 गयी  और  यदि  यह  एक  अप्रैल  1989  है  तो  जंसे  कि  माननीय  सदस्य  ने  पहले  से  लागू  करने  का

 प्रइन  उठाया  है  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  है  ।

 श्रो  बी०  शंकरानन्द  :  खण्ड  6  इरो  पूरी  तरह  स्पष्ट  करता  है  और  इसमें  कहा  गया  है  :

 1989  में  मूल  अधिनियम  के  भाग  3  के  अधीन  निर्वाचक  नामावलियों  के  तैयार  करने

 या  पुनरीक्षण  के  संबंध  में  इस  घारा  के  प्रारम्भ  के  पूर्व  को  गई  सभी  बातें  और  किये  गये  सभी

 श्य
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 बी०  शंक

 जहां  तक  कि  वे  इस  अधिनियम  की  धारा  3  और  घारा  यथसंशोधित  मूल
 अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुरूप  उन  घाराश्रों  द्वारा  यथा  संजोधित  मूल  अधिनियम  के
 अधीन  की  गई  या  किए  गए  समझे  जाएंगे  मानो  कि  इस  प्रकार  संशोधित  मूल  अधिनियम
 उस  समय  प्रव॒त  था  जब  ऐसी  बातें  की  गई  थी  यां  ऐसे  कार्य  किए  गए  थे  ।”

 इसलिए  प्रत्येक  कार्य  पहली  अप्रैल  से  किया  गया

 उन  सभी  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  इस
 विधेयक  का  समर्थन  किया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  विधेयक  को  सर्वंसम्मति  से  स्वीकार
 करेगी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्ररन  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  |  श्री  संयद  शाहबुद्दीन
 क्या  आप  खण्ड  2  पर  अपने  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 श्री  सेयेद  शाहबुद्दोन  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण  ये  देखते  हुए  मैं  भ्रपने
 संज्योधन  वापस  लेता

 ..  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की
 अनुमति  है  ?

 give
 झ्नेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  1  और  2,  समा  को  अनुमति  वापस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  3  से  6  में  कोई  संशोधन  नहीं  प्रइन  यह  है  :

 खण्ड  3  से  6  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 खण्ड  3  से  6  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
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 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :--

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 क्री  श्रोबल्लम  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  तृतीय  वाचन  में  मैं  माननीय  मंत्री  से

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  स्पष्टीकरण  यह  वहुत  साधारण  संशोधन  है  |  मत  देने  को  आयु
 घटा  कर  21  से  18  करने  के  बाद  इसे  लोक़  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  सम्मिलित  करना

 तदनुसार  यह  किया  जा  रहा  है  और  मतदाता  सूचियों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है|  मुर्के  इसके  बारे
 में  कुछ  नहीं  कहना

 मतदान  की  आयु  21  से  घटाकर  18  वर्ष  करना  एक  ऐतिहासिक  कदम  है  ।  सारे  विश्व  में  4
 या  5  देशों  को  छोड़  कर  मतदान  की  आयु  18  यह  ठीक  ही  है  कि  सबसे  बड़े  लोकतंत्र  में
 भी  इसे  2।  से  कम  करके  18  कर  दिया  इस  कदम  से  हमारे  नौजवानों  में  काफी  उत्साह  पेदा

 हुआ  है  ।  परन्तु  इसका  खराब  पहलू  भी  अब  शैक्षिक  संस्थाओं  में  पढ़  रहे  छात्र  जो

 10  और  इससे  ऊपर  की  कक्षा  में  पढ़  रहे  हैं  मतदाता  बन  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि
 जो  छात्र  जूनियर  कालेजों  में  पढ़ते  हैं  वे  मी  मतदाता  बंन  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।

 हमारा  युवा  शक्ति  पर  अ्रदूट  विश्वास  है  और  उनकी  राज्य  के  मामले  में  काफी  प्रभावी  भागीदारी

 हो  जायेगी  ।  लेकिन  एक  छिपा  हुआ  मय  भी  मैंने  कई  प्रोफेसरों  स ेबात  की  कई  प्रोफेसरों
 ओर  अभिभावकों  को  भ्ाशंका  है  कि  शैक्षिक  संस्थायें  राजनेतिक  अखाड़े  बन  जायेंगे  ।  अतः  इसे  रोकने
 के  लिए  उचित  उपचारात्मक  उपाय  समय  रहते  किए  जाने  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  राजहंस  पहले  इस  बात  को  कह  चुके  हैं  :  कृपया  बैठ

 श्री  ओबल्लम  पाणिप्रहो  :  मैं  केवल  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  और  स्पष्टीकरण  चाहुंगा  ।  कृपया  मुझे
 इस  की  इजाजत  दें  ।  यह  हम  सवके  लिए  बहुत  चिता  का  विषय  है  ।  शैक्षिक  संस्थाओं  में  उत्साही  युवा
 मतदाता  पंडाल  लगा  सकते  हैं  और  संसदीय  चुनावों  या विधान  समा  चुनावों  के समय  सभी  राजनेतिक
 उम्मीदवारों  को  आमन्त्रित  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  क्या  हमारे  पास  यह  सब  करने  के  लिए  वक्त  परन्तु
 यदि  हम  उनकी  बात  नहीं  मानेंगे  तो उसका  क्या  असर  मेरा  एक  साधारण  सा  सुझाव  मन्दिर

 ओर  अन्य  घा्िक  स्थानों  का  प्रचार  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  पुजारी  और  मक्तगण

 निसंदेह  मतदाता  होते  हैं  ।  लेकिन  वे  घामिक  स्थलों  से  प्रचार  कायं  नहीं  कर  सकते  इसलिए  इस
 प्रकार  के  संगत  कानून  में  इसी  तरह  का  उपबन्ध  होना  चाहिए  जिसके  तहत  शैक्षिक  संस्थाओं  में

 चुनाव  प्रचार  पर  रोक  लगाई जा  सके  ।  इसका  काफी  अच्छा  प्रभाव  पिछलेक  ई  वर्षों  से  मैं

 समझता  हूं  कि  1975-76  से  हमने  निर्वाचन-क्षेत्रों  का  परिसीमन  नहीं  किया  इनमें  कई  यरिवर्तेन

 हुए  क्या  सरकार  का  निर्वाचन-क्षेत्रों
 का

 परिसीमन  क़रने  तथा  शैक्षिक  संस्थाओं  को  घुनाव  प्रचार

 से  दूर  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  इस  पर  सरकार  को  गम्मीरता  से  विचार  केरना  चाहिए  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  सभी  आश्षंकाओं  को  समभता  हूं  लेकिन  वे

 विधेयक  के  उपबन्धों  से  संगत  नहीं  हैं  ।
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 पंजाब  अग्रक्रम  भ्ौर  दिल्ली  विधेयक  1989

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 है  ः  छ॒

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 स्ताव  स्वीकृत  हुआ ।
 ््ि

 3.26  भण्प०

 पंजाब  प्रग्रक्रय  श्रोर  दिल्ली  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  सभा  में  पंजाव  अग्रक्रय  और  दिल्ली  विधेयक  लिया

 जाएगा  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  प्रस्ताव  कर्ता

 चण्डीगढ़  और  दिल्ली  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यथाप्रवृत  पंजाब  प्रग्रक्रम
 1913  का  निरसन  करने  वाले  राज्य  समा  द्वारा  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 मुख्य  आयुक्त  का  दिल्ली  प्रदेश  1912  में  पंजाब  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  कौ  लेकर  बनाया

 गया  अग्रक्रय  अधिनियम  पंजाब  में  1913  में  बनाया  गया  था  और  इसे  दिल्ली  के  उपरोक्त  क्षैत्रों

 में  लागू  किया  गया  था  जो  पहले  पंजाब  प्रदेश  के  भाग  अधिनियम  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  के
 उन  भागों  में  लागू  रहा  जिनमें  इसे  लाग्रू  किया  गया  उन  क्षेत्रों  क ेसिवाय  जिनमें  तंदनन्तर

 दिल्ली  भूमि  सुधार  1954  लागू  हो  गया  क्ृषि  भूमि  के  सम्बन्ध  में  यह  परवर्ती  अधिनियम

 इसके  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  में  अग्रकय  अधिकार  को  नियन्त्रित  करता  जिन  क्षेत्रों  में  पंजाब

 अग्रक्रय  1913  अब  लागू  होता  है  वे  चार-दिवारी  के  अन्दर  आने  वाली  51  शहरी
 गांव  और  18  अन्य  गांवों  के  शहरी  क्षेत्र  हैं  ।

 चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  पहले  पंजाब  का  हिस्सा  था  और  इसलिए  पंजाब  अग्रक्रमय
 1913  उस  क्षेत्र  में  भी  लागू  है  ।

 अधिनियम  में  उन  व्यक्तियों  की  श्रेणी  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विशेष  उल्लेख  किया

 गया  है  जिनके  पास  ग्रामीण  तथा  शहरी  स्थावर  सम्पत्ति  को  बेचने  तथा  हस्तांतरित  करने  का  अग्रेक्रय
 अजिकार  है  |

 निम्नलिखित  कारणों  से  दिल्ली  तथा  चण्डीगढ़  राज्य  क्षेत्रों  में  इसके  निरसन  का
 प्रस्ताव  रखा  गया  है  :--

 यह  एक  पूरान  कानून  है  जो  आज  के  समाज  में  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 यह  सम्पत्ति  के  स्वतन्त्र  हस्तांतरण  पर  अनुचित  रोक  लगाता  है  भौर  समाज  के
 वादी  ढांचे  की  भावना  के  मी  विरुद्ध  और

 ः

 इससे  अनावश्यक  तथा  अदांछित  मुकहमेबाजी  होती है  ।  हु
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 वेधियेक 21  1911  पंजाब  अंग्रक्रय  और  दिल्ल  वि

 क्त्ता
 अग्रक्रय  कानून  एक  व्यक्ति  को  मोहल्ले  में  सम्पत्ति  खरीदने  के  लिए  अधिमान्य  अधिकार ता

 है  ।  यह  परम्परा  पुरानी  हो  गई  पंजाब  अग्रक्रय  1913  को  पंजाब  राज्य  में
 निरस्त  कर  दिया  गया

 दिल्ली  महानगर  परिषद  ने  पंजाब  अधिनियम  पर  विचार  किया  है  और  इसके  निरसन  की

 सिफारिश
 की  चण्डीगढ़  तथा  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इस  अधिनियम  के  निरसन  को  जरूरी

 सममभा  गया

 इस  प्रकार  यह  विधेयक  पंजाब  अग्रक्रय  1913,  जैसा  कि  यह  चण्डीगढ़  तथा

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  के निरसन  हेतु  है  क्योंकि  यह  वर्तमान  परिस्थितियों  के  अनुरूप
 नहीं  है  ।

 |  विधेयक  का  राज्य  सभा  में  आमतौर  पर  स्वागत  किया  गया  मुझे  आशा  है  कि

 इसका  इस  समा  द्वारा  भी  स्वागत  किया  मैं  इस  विधेयक  को  विचारार्थ  तथा  स्वीकारार्थ
 समा  को  सौंपता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 चण्डीगढ़  और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यथाप्रवृत्त  पंजाब  अग्रक्रम  1913
 का  निरसन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 श्री  बी०दी०

 श्री  बो०बो०  रमेया  :  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  अर्थात्  पंजाब  अग्रक्रय
 1988  पंजाब  अग्रक्र4य  1913  जो  चण्डीगढ़  तथा  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  है  के
 निरसन  हेतु  लाया  गया  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  पहले  पंजाब  का  हिस्सा  था  भ्रौर  अब  इसे
 पंजाब  से  प्रलग  कर  दिया  गया  है  ।

 1913  में  विभिन्न  लोगों  को  अधिकार  विशेष  देने  हेतु  यह  विधेयक  पारित  किया  गया  था  ।

 पंजाब  अग्रक्रय  1913,  1913  में  बनाया  गया  इस  अधिनियम  को  1938  तक
 संशोधित  रूप  में  1939  में  दिल्ली  में  लाग्र  किया  गया  दिल्ली  के  केवल  उस  भाग  में
 जिसका  उल्लेख  दिल्ली  विधि  1912  की  अनुसूची-क  में  किया  गया  है  यानि  दिल्ली  जिले
 वा  वह  भाग  जिसमें  दिल्ली  तहसील  तथा  महरौली  पुलिस  थाना  आता  है  ।

 अब  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षीत्र  में  आने  वाला  क्षेत्र  पहले  पंजाब  का  हिस्सा  उस  खूप  में
 पंजाब  अग्रक्रथः  अधिनियम  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  होता  थह  अग्रक्रय  का  कानून  विशेष
 घारणाओं  पर  आधारित  था  जिनके  अन्तर्गत  उसमें  उल्लखित  मोहल्ले  में  अजनबी  व्यक्तियों  को
 सम्पत्ति  खरीदने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  यह  अधिनियम  एक  व्यक्ति  को  एक
 मोहल्ले  में  सभी  प्रकार  को  सम्पत्ति  खरीदने  का  श्रधिमान्य  अधिकार  देता  उस  मोहल्ले  में  भ्रजनबी
 लोगों  को  सम्पत्ति  नहीं  खरीदने  देने  की  प्रथा  उस  समय  की  परिस्थितियों  के  कारण  थी  ।

 पंजाब  में  पंजाब  अपग्नक्रपय  अधनियम  को  पंजाब  अग्रक्रय  1973  द्वारा
 निरस्त  कर  दिया  गया  था  ।

 वास्तव  में  उन्हें  उस  समय  1973  के  विधेयक  के  साथ  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  के

 लिए  भी  कदम  उठाने  नाहिए  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  किन  से  इसे  स्थगित  कर  दिया
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 गया  और  इसमें  देरी  कर  दी  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  ऐसा  विभिन्न  कारणों  से  किया  गया  है
 और  यह  कि  अब  इसे  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  के कारण  ओर  बेघताओं  के  कारण  जो

 नाइयां  पैदा  कर  रही  हैं  लाना  चाहते  उनका  कहना  है  कि  हमें  भंगड़ं  विशेषतौर  पर
 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  सक्षम  होना  चाहिए  ।

 ०बी०

 मैं  आश्चयंच कित  था  कि  क्या  उन्होंने  अल्पसंख्यकों  से  पर्याप्त  समर्थन  प्राप्त  कर  लिया  है  और
 उनके  सुझावों  तथा  विचारों  का  निष्कर्ष  निकाल  लिया  केवल  यही  बात  है  जिसके  बारे  में  हमें
 सचेत  रहना  चाहिए  क्योंकि  यह  केवल  अल्पसंख्यकों  को  प्रमावित  करता  उनके  अधिकारों  तथा
 उनकी  सुरक्षा  को  प्रभावित  करता  बाकी  बचे  लोगों  के  सम्बन्ध  में  कोई  समस्या  नहीं

 उन्हें  वतंमान  परिस्थितियों  के  श्राधार  पर  ही  ऐसा  किया  होगा  ।  हमें  इसके  बारे  में  परवाह  नहीं
 करनी  उनका  कहना  है  कि  दिल्ली  की  महानगर  परिषद  ने  इसकी  स्वीकृति  दे  दी  हूँ  ।
 शायद  उन्होंने  दिल्ली  महानगर  क्षेत्र  में  अल्पसंख्यकों  तथा  अन्य  लोगों  के  हितों  की  पूरी  जिम्मेदारी  ले
 ली  हें  जो  इस  क्षेत्र  का  प्रमुख  हिस्सा  यदि  ऐसा  हो  गया  है  तो  शायद  कोई  समस्या  नहीं  होनी

 मैं  वास्तव  में  यह  कामना  करता  हूं  कि  वह  अल्पसंख्यकों  के  मामले  में  पर्याप्त  सावधानी
 बरतने  में  सक्षम  हों  ।  यदि  उन्होंने  यह  सावधानी  बरती  हूँ  तो  कोई  परेशानी  नहीं  हैँ  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  गदाघर  साहा  :  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  पंजाब  अग्रक्नय  1913
 का  निरसन  करना  हूं  जो  चंडीगढ़  तथा  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  हु और  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  न्यायालयों  पर  अग्नक्रय  के  किसी  भी  मुकहमे  में  निर्णय  देने  पर  रोक  लगाना  मी  हूं  ।

 चंडीगढ़  रांघ  राज्य  क्षेत्र  पहले  पंजाब  का  भाग  था  और  एक  बार  पंजाब  अग्रक्रयः  अधिनियम
 को  दिल्ली के  क्षेत्रों  में  भी  लागू  कर  दिया  गया  जो  पहले  पंजाब  प्रदेश  के  भाग  थे  ।

 दिल्ली  के  वे  क्षेत्र  जहां  पर  यह  अधिनियम  लागू  है  वे  भीतरी  दिल्ली के  क्षेत्र  हैं  जिनमें  दिल्ली
 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  शहरी  गांव  मी  शामिल  इसलिए  यह  अधिनियम  चंडीगढ़  तथा  दिल्ली  दोनों  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  है  ।

 पंजाब  अग्रक्रय  1913  को  पंजाब  में  पंजाब  अग्रक्रय  1913
 द्वारा  निरस्त  कर  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  दिल्ली  महानगर  परिषद  में  इस  विधेयक

 बहस  हुई  ओर  इस  विधेयक  को  इस  आधार  पर  निरस्त  करना  जरूडही  समझा  गया  कि  यह  कानून
 बेकार  है  यह  आधुनिक  विचारों  के  अनुरूप  नहीं  है  तथा  इसने  सम्पत्ति  के  निर्बाघ  हस्तान्तरण  पर
 अनुचित  पाबंदियां  लगायी  हैं  और  इससे  अनावश्यक  मुकदमेबाजी  होती  है  ।

 अग्रक्रय  के  अधिकार  को  सामन्तवादी  अतीत  की  घरोहर  तथा  अवशेष  के  रूप  में  ठीक  ही
 बताया  गया  है  और  यह  संवेधानिक  ढांचे  तथा  आधुनिक  विचारों  के  बिल्कुल  विपरीत  जिस
 कारण  से  एक  चौथाई  शताब्दी  पूर्व  जो अधिकार  उचित  समझा  जाता  आज  वह  कतई  असंगत

 इस  सामन्तवादी  घरोहर  तथा  अवशेष  को  इस  विधेयक  द्वारा  दूर  किया  जा  रहा  अपने  दल
 की  ओर  से  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 जहां  तक  सम्पत्ति  के  निर्बाध  हस्तान्तरण  तथा  मुकदमेबाजी  का  सम्बन्ध  केन्द्र  सरकार  को
 दिल्ली  भूमि  की  समस्याओं  की  ओर  फिर  से  ध्यान  देना  क्योंकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
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 मुनाफाखोरी  के  लिए  भूमि  के  सौदों  में  अधिक  संलिप्त  है  तथा  दिल्ली  प्रशासन  ने  एक  तरफ  तो
 किसानों  वो  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  शहरीकृत  गांवों  मे ंउनकी  भूमि  अधिग्रहण  के  बदले  बहुत
 थोड़ा  मुआबजा  या  कम  बाजार  भाव  से  कीमत  दी  है  और  उन्हें  वैकल्पिक  आवास  स्थानों  से  तथा
 पर्याप्त  मुआवजे  और  भूमि  के  लिए  बाजार  भाव  से  वंचित  कर  दिया  है  जबकि  दूसरी  प्लोर  डी०डी०

 ए०  को  वही  भूमि  आवासीय  तथा  वाणिज्यिक  ओर  अन्य  सरकारी  परियोजनाओं  के  लिए  ऊंची  दरों
 पर  जो  कम  वेतन  भोगी  लोगों  और  साधारण  नागरिकों  की  पहुंच  से  बाहर  पर  बेचने  की  अनुमति
 दे  दी  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  और  इस  दल  के  वंघ  अधिकारों  की  रक्षा  की
 इसके  अलावा  डी०डी०ए०  उसको  आवंटित  जमीन  की  सुरक्षा  और  उपयोग  करने  में  असफल  रहा
 है  जिसका  कि  एक  बड़ा  हिस्सा  या  तो  मुकदमेबाजी  का  विषय  है  या  फिर  अनधिकृत  कब्जे  में
 केन्द्रीय  सरकार  को  डी०डी०ए०  की  इस  मूमि  की  सौदेबाजी  को  तुरन्त  रोकना

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  डिप्टी  स्पीकर  यह  बिल  सरकार  को  बहुत
 पहले  ही  ल ेआना  चाहिए  आज  के  जमाने  में  जब  देश  इतना  आगे  बढ़  गया  है  तो  हम  ऐसी
 बातें  करते  यह  अपने  आए  में  बड़  आइचयं  की  बात  यह  प्रिएम्पशन  का  मामला  केवल  दिल्ली
 में  ही  नहीं  बहुत  से  स्टेट्स  में  मैं  अपने  अनुमव  से  जानता  हूं  कि  परिवार  वा  कोई  सदस्य
 यदि  घर  की  जमीन  का  कोई  दुकड़ा  चाहता  था  तो  यह  कहकर  उस  पर  दबाव  डाला  जाता
 था  कि  तुम  नहीं  बेच  सकते  हो  क्योंकि  परिवार  में  परदे  के  रूयाल  से  बाहर  के  लोग  आ  जायेंगे  ।  इस
 बिल  में  यही  है  कि  कोई  स्ट्रेंजर  किसी  मौहल्ले  में  नहीं  आ  जाए  इसलिए  उस  जमीन  को  बाहर  के
 लोगों  को  नहीं  बेचा  जा  सकता  है  जबकि  आपके  फण्डामेण्टल  राइट्स  में  यह  लिखा  हुआ  है  कि  कोई
 भी  आदमी  देश  में  कहीं  भी  कोई  प्रापर्टी  खरीद  सकता  है  या  बेच  सकता  है  तो  यह  अपने  आपें

 फ्यूडल  लीगेसी  की  देन  है  और  इसमें  जो  आगर्मेण्ट  दिया  गया  पहले  जब  यह  बिल  आया  मैंने
 इसके  पूरे  बैकग्राउण्ड  को  पढ़ा  इसमें  आगगूमेंट  दिया  गया  था  कि  लोग  परदे  में  रहते  थे  और  नहीं
 चाहते  थे  कि  कोई  अजनबी  इस  मोहल्ले  में  आये  ।  1913  में  यदि  कोई  बात  हुई  हो  तो  1989  में  भी

 वह  बात  कहां  तक  ठीक  हो  सकती  जब  राज्य  सभा  में  डिबेट  हो  रही  थी  तो  मैंने  उस  सारी
 डिबेट  को  पढ़ा  उस  समय  भी  यह  बात  आई  थी  कि  माइनोरिटीज  के  व्यूज  को  ले  लिया
 कोई  माइनोरिटी  इससे  इफंक्टेड  कोई  माइनोरिटी  इससे  इफंक्टेड  नहीं  होगी  ।  सच  तो  यह  है
 कि  यदि  यह  बिल  रखा  जाता  तो  गरीब  लोग  इससे  इफंक्टेड  होंगे  क्योंकि  बाहर  के  लोगों  को  इसमें
 जमीन  खरीदने  की  गुंजाइश  नहीं  होती  ।

 मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  कि  बहुत  समय  पर  यह  बिल  सरकार  लाई  है  ओर  यदि  देश  के
 अन्य  भागों  में  मी  ऐसी  प्रेक्टिस  लागू  प्रिएम्पशन  वाली  ठो  उसको  खत्म  करना  सभी  को
 देश  में  प्रापर्टी  खरीदने  का  हक  हैं  और  उसकी  छूट  मिलनी  फण्डामेंटल  राइट  का  हमें
 ऑनर  करना  मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  प्रोग्रेसिव  स्टेप  हमारे  माइनोरिटी  भाई
 इसमें  अलग  बात  नहीं  बल्कि  सरकार  को  योगदःन  और  सरकार  की  सराहना
 कार  सही  समय  पर  सही  बिल  लाई  बल्कि  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  इस  बिल  को  लाने  में  बहुत  देरी  हो
 गई  यह  बिल  बहुत  एहले  आ  जाना  चाहिए  था  !  पंजाब  में  तो  बहुत  पहले  बात  खत्म  हो  गई  है  ।

 चंडीगढ़  और  दिल्ली  में  इसको  लागू  रखने  का  कया  फायदा  है  ।

 मैं  इस  बिल  का  पूरे  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।
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 श्री  राम  नारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  पंजाब  प्रि-एम्पशन  1913  की  मैं

 मुखालिफ  करता  अंग्रेजों  के  जमाने  में  गरीब  लोगों  और  छोटे  क्विसानों  की  प्रापर्टी  की  हिफाजत
 करने  के  लिए  यह  बिल  पास  किया  गया  था  ।  पंजाब  में  उस  जमाने  में  साहुकार  लोग  गरीब  लोगों
 को  कर्जा  देते  ये  और  कर्जे  के  अन्दर  उनकी  जमीने  रख  लेते  थे  और  खरीद  लेते  अंग्रेजों  न ेउस
 समय  यह  महसूस  किया  कि  पंजाब  का  जो  हिन्दुस्तान  की  आर्मी  का  आमे  वे  सब  के  सब
 लोग  लड़ाई  के  अन्दर  सरकार  की  मदद  करते  इसलिये  उन  किसानों  को  बचाया  साहूकारों
 के  पंजे  से  बचाने  के  लिए  छोटे  किसानों  को  यह  प्रि-एम्पशन  1913  बनाया  गया  था  !  यह  शहरों
 के  भ्रन्दर  लागू  हो  गया  ।  शहरों  के  अन्दर  तो  ठीक  है  कि  मकान  मौहल्लों  को  खरीद  नहीं  सकते  हैं  ।  यह्
 तो  ठीक  लेकिन  जहाँ  तक  गांव  के  लोगों  का  ताल्लुक  जिनकी  गांवों  के  अन्दर  जमीनें  वे
 उनकी  हिफाजत  करते  थे  कि  साहुकार  उसको  खरीद  न  ले  और  यदि  उसको  बेचने  की  जरूरत  होती
 थी  तो  उसको  नजदीक  के  ही  आ्रादमी  पुश्तों  के  अन्दर  खरीदते  थे  या  एडज्वायनिंग  के  जमीन  के  मालिक
 लोग  खरीदते  थे  ।  या  फिर  मुजारे  को  हक  दिया  जाता  था  कि  वह  खरीद  सके  ।  इस  तरह  से  गरीब
 आदमियों  के  हकूंक  4.  हिफाजत  करने  के  लिए  यह  एक्ट  अंग्रेजों  ने बनाया  था  ।  उन्होंने  इसके  अलावा
 ओर  भी  बहुत  से  एब्ट  बनाए  पंजाब  के  अन्दर  पहले  हरियाणा  भी  था  भौर  हिमाचल  प्रदेश  का
 आधा  हिस्सा  भी  पंजाब  में  ही  इन  लोगों  को  बचाने  के  लिए  कि  काश्तकार  की  जमीने  वे  काइतकार
 न  खरीद  इसलिए  यह  कानून  बनाया  गया  किसानों  के  लिए  गोल्डन  एक्ट  वह  गरीब
 लोगों  और  किसानों  के  लिये  बनाया  गया  लेकिन  अब  तो  फण्डामेंटलू  राइट्स  आ  गए  हैं  और  इस
 एक्ट  का  पास  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  यह  सारे  हाउस  की  राय  मेरी  राय  में  यदि  यह  एक्ट  पास  हो
 जाता  है  तो  छोटे  आदमियों  के  लिए  और  गरीब  आदमियों  के  लिए  बड़ी  बुरी  बात  होगी  ।  आप  यह
 जानते  हैं  कि  दिल्ली  के  बड़े  क्सान  नहीं  तीन  चार  एकड़  या  पांच  एकड़  के  किसान  हैं
 और  हिन्दुस्तान  की  सरकार  यहां  राजधानी  में  बंठी  है  और  उनके  सामने  यह  अन्याय  हो  रहा  है  ।  ये
 अन्याय  को  देखते  नहीं  हाउस  के  अन्दर  रोजाना  रूलिग  पार्टी  के  सदस्य  भी  कहते  हैं  कि
 मम  कीमत  एक  गज  की  2।  रुपए  दी  जा  रही  1.25  लाख  के  करीब  एकड़  की  कीमत  देते  हैं  ।
 दो  हजार  रुपए  गज  की  जमीन  दूसरे  गांवों  में  मी  नहीं  मिलती  दस  हजार  रुपये  गज  में  मिलती
 £  आप  यह  देखिए  कि  गांव  स्लम्स  हो  गए  हैं  श्रोर  किसान  मजदूर  हो  गए  ब्रे  अब  रिक्शा
 चलाते  नहीं  तो  वे  भी  लखपति  हो  जाते  ।  इस  बात  को  दस  दफा  बता  चुके  कांग्रेस  वाले  और

 दूसरी  पार्टी  के  लोग  कह  चुके  दिल्ली  के  अन्दर  अन्याय  क्यों  हो  रहा  है  ।  डवेलपमेंट  चार्जेज  और
 जो  हो  वह  ले  लीजिए  तथा  बाकी  कीमत  किसानों  को  इसके  भ्रलावा  छोटे  किसानों  को
 रिपील  बिल  से  भी  नुकसान  होगा  ।  दिल्ली  और  चण्डीगढ़  के  अन्दर  कुछ  गांव  बच्चे  हुए  बाकी  का
 तो  इन्होंने  सत्यानाश  कर  दिया  ।  सारे  किसानों  को  लूट  यह  सरकार  की  पॉलिसी  है  और

 वह  अपने  को  प्रो-बिसानों  की  सरकार  कहती  मैं  इस  बिल  की  मुकालिफत  करता  हूं  किसानों
 के  साथ  जो  कि  गरीब  अन्याय  हो  रहा  है  ।

 ह  का

 श्री  जो०एम०  बनातवाला  :  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  विधेयक  पूर्व
 कार  को  निरस्त  करने  वाला  है  और  इसमें  यह  प्रावधान  है  कि  इस  अधिनियम  के  पारित  हो  जाने
 के  बाद  केन्द्र  शासित  प्रदेश  दिल्ली  और  चंडीगढ़  में  कोई  मी  न्यायालय  पूर्व  क्रमाघिकार  के  दावे  पर
 निर्णय  नहीं  दे  सकेगा  ।

 शी
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 मैं  यह  अनुरोध  करू गा  कि  यह  विधेयक  बिना  गंमीर  रूप  से  सोचे  समभे  लाया  गया

 कानून  के  प्रावधानों  के  संबंध  में  कोई  मंमीर  अध्ययन  नहीं  किया  गया  विशेषकर  जिन्हें  इस
 विधेयक  द्वारा  निरस्त  किया  जाना  यह  उद्दंश्यों  और  कारणों  के  विवरण  से  स्पष्ट  हो  जाता  है
 और  मैं  उद्घृत  करता  हूं  :

 विधि  मुस्लिम  विधि  और  रूढ़ि  पर  आधारित  जिसके  अनुसार  पर्दा  प्रथा  मानने
 किसी  मोहल्ले  में  किसी  मी  अजनबी  को  सम्पत्ति  रखने  की  अनुज्ञा  नहीं  यह  मधिमियसः
 किसी  अ्यक्ति  किसी  मोहल्ले  में  समी  सम्पत्तियों  का  क्रय  करने  में  समर्थ  बनाता  पर्दा
 प्रथा  मानने  वाले  किसी  मोहल्ले  में  किसी  अजनबी  क्गे  सम्पत्ति  रखने  की  रूठि  अब  प्रचलन  में

 नहीं  है  ।”

 यह  बात  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  कही  गई  यह  जो  बात  उद्देश्यों  और  काशणों  के
 बिवरण  में  शामिल  की  गई  है  उसका  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  यह  पूर्णतया  गुमराह  करने  वाली
 मेरे  से पहले  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  बोला  उन्हें  मैंने  सुना  और  मैंने  पाया  कि  उद्देश्यों  प्रौर  कारणों
 का  विवरण  विभिन्न  सदस्यों  को  गुमराह  करने  में  पूर्णतया  कामयाब  रहा

 उद्देश्यों  और  कारणों  का  विवरण  यह  पूर्णतया  दर्शाता  है  कि  कानून  झौरु  स्थिति  को
 समभने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  पूर्व  क्रमाधिकार  किसी  व्यक्ति  द्वारा  भूमि  या  कृष्कशि  को

 उन्हीं  शर्तों  पर  किसी  दूसरे  के  ऊपर  वरीयता  से  खरीदने  का  अधिकार  उन्हीं  वाजिब  शर्तों पर  ।
 लेकिन  यह  कोई  आम  कानून  नहीं  है  जिससे  कि  हमारी  सरकार  यह  कह  सके  कि  कोई  व्यक्ति  अपने

 मोहल्ले  की  सारी  जो  भी  को  खरीद  सकता  है  यह  सब  कया  है  ?  यह  दर्शाता  है  कि

 पूर्व  क्रमाधिकार  कानून  को  पूर्ण  रूप  में  नहीं  समझा  गया  कानून  के  बारे  में  गलत्तफहमी  बह
 समभा  जाना  चाहिए  कि  बेची  गई  सम्पत्ति  या  भूमि  पूर्व  क्रयाधिकारी  के  कानून  से  जुड़ी  हुई

 इस  कानून  को  लागू  किए  जाने  की  यह  आवश्यक  शर्तें

 दूसरी  आवश्यक  शर्त  यह  है  कि  संयुक्त  संप'त्त  में  एक  साभ्रेदार  का  दूसरे  सामेदार  की  तरह

 ही  संपत्ति  पर  कानूनी  अधिकार  है  ।  तमी  यह  कानून  लागू  होता  है  न  कि  तब  कोई  श्रीमान

 किसी  मोहल्ले  में  अनजाने  व्यक्ति  को  आने  न  दें  और  किन्हीं  लोगों  से  वरीयता  के  अधिकार  पर  मोहल्ले
 की  सारी  संपत्ति  खरीद  लें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उचित  समय  है  जब  सरकार  द्वारा  बिना  कसी

 सोच  समझ  और  वस्तु  स्थिति  को  समझे  लाए  गए  इस  कानून  को  वापिस  ले  लेना

 हमें  हर  तरह  की  बात  कही  गई  है  और  सभी  तरह  मुस्लिम  कानून  की  आलोचना

 की  गई  है  ।  पूर्व  क्राधिकार  को  घारणा  मुस्लिम  कानुन  द्वारा  त्रस्तुत  की  रई  है  +  हेमिल्दन  की

 हंदेया  जी  हां  लेकिन  मेरा  प्राशय  हेमिल्टन  द्वारा  अनुवादित  हंदेया  से  है--जिसके  खण्ड  3,  पृष्ठ
 591  में  कहा  गया  है  और  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :--

 सिद्धांतों  के  अलावा  शूफा  के  महान  सिद्धान्त  के  अनुसार--यह  मात्र  पूर्व  क्रयाधिकार

 है--संपत्ति  को  संयुक्त  किए  जाने  से  यह  आशय  है  कि**'असहमत  पड़ोसी  के  उत्पीड़न  से

 बचाने  के  लिए:*'”

 यह  सुविधा  का  सिद्धांत  है  सभी  तरह  की  बातें  कही  गई  पर्दा  प्रधा--यह  पुरानी  पड़  चुकी

 यह  कानून  पर्दा  भ्रथा  को  कायम  रखने  के  लिए  है  जो  पुरानी  पड़  चुकी  यह  सब  कया  है  ?  यही
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 [  श्री  जी०एम०  बनातवाला  ]

 सुविधा  का  सिद्धांत  है।पूर्व-क्रयाधिकार  का  कानून  सुविधा  के  सिद्धांत  पर  आघारित  है  और

 यह  घारणा  मुस्लिम  कानून  ने  प्रस्तुत  की  थी  ।

 अवध  बिहारी  सिंह  बनाम  गजाघन  ए०भआई०आर०  195,  एस०्सी०  417  के

 अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  की  संविघान  पीठ  ने  कहा  था  भारत  के  न्यायालयों  द्वारा  पूर्व
 क्रयाधिकार  के  मुस्लिम  कानून  को  मुस्लिमों  के  बीच  समानता  और  ईमानदारी  के  साथ  लाग्
 किया  जाता  थाਂ  इस  तरह  यहां  यह  हिस्सेदारों  का  प्रश्न  यह  सवाल  है  उस  मूमि  अथवा  संपत्ति
 का  जो  कि  पूर्व  क्राधिकारी  को  जमीन  के  साथ  जुड़ी  यह  सवाल  है  संयुक्त  संपत्ति  में  एक
 दार  का  दूसरे  व्यक्ति  के  हिस्से  पर  कानुनी  अधिकार  इस  सुविधा  के  कानून  को  देखते

 समयानुसार  हिन्दुओं  ने  भी  पूर्व  क्रयाघिकार  के  कानून  की  सुविधा  के  कारणों  से  अपने  कानून  में
 शामिल  कर  लिया  ।  यह  बात  उस  मुकदमे  में  कही  गई  जिसका  मैंने  अभी  उल्लेख  किया  हमें
 बताया  गया  है  कि  यह  कानून  पुराना  पड़  चुका  पुराना  हो  गया  है  आदि  ।  कया  माननीय  मंत्री

 महोदय  जानते  हैं  कि  इस  कानून  के  बारे  में  और  इसके  महान  सिद्धांतों  के  बारे  में  हमारे  न्यायालयों
 ने  क्या  वहा  कई  निर्णयों  में  हमारे  न्यायालयों  में  पूवं  क्रमाधिकार  की  इस  घारणा  जो

 मुंस्लिम  कानून  में  शूफा  पर  आधारित  प्रशंसा  की  है  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  महान  सिद्धांत  है  ।

 इस  सद्धांत  की  प्रशंसा  की  है  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  न्याय  और  सुविधा  के  सिद्धांत  पर
 शाव्राशिव्ति  यह  समानता  के  कानून  पर  आधारित  मैं  इलाहाबाद  हाईकोर्ट  के  संतनाम  बनाम

 ए०आई०आर०  ए०आई०आर०  [962  के  निर्णय  की  तरफ  दिलाना  चाहूंगा
 मैं  1662  -  का  उल्लेखन  हीं  कर  रहा  हूं  ।  न्यायाधीश  श्रीवास्तव  ने  कहा  था  और  मैं

 उद्धृत  करता  हूं  :

 सम्पत्ति  का  सद्मावपूर्ण  उपभोग  तभी  सम्भव  है  यदि  सह-मागीदार  को  दूसरे
 भागीदार  की  संपत्ति  खरीदने  में  वरीयता  का  अधिकार  दिया  जाए  ।”'

 यह  सिद्धांत  हमारा  आशय  संयुक्त  सम्पत्ति  से  पूर्व  क्रमाधिकार  का  कानून  हर  सम्पति  और

 सम्पत्तियों  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।  यह  सम्पत्तियों  की  उन्हीं  श्र  णियों  पर  लागू  होता  है  जो

 संयुक्त  सम्पत्तियां  इसमें  सह-मागीदार  हैं  तथा  एक  मागीदार  को  किसी  अय  पर  उन्हीं  वाजिब
 पर  सम्पत्ति  खरीदने  का  पूर्वाधिकार  है  और  हमारे  न्यायालयों  ने  इन  की  संवेधानिक  वेघता

 को  माना  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  सिद्धांत  और  समानता  पर  आधारित

 उसी  निर्णय  को  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :---

 कानून  के  प्रति  समाज  के  अच्छे  दृष्टिकोण  के  अच्छे  आघार  इसके  कुछ  लाभों  को
 श्री  सक्सेना  ने  अपनी  पुस्तक  मुस्लिम  कानून  1954  तीसरा  संस्करण  पृष्ठ  667  में  शामिल
 किया  है  ।

 फिर  शूफा  के  सिद्धांत  या  पूर्व  क्रयाधिकार  के  सिद्धांत  जिसे  मुस्लिम  कानूनी  प्रथा  ने  हमारे
 देश  को  उससे  प्राप्त  लाभों  को  निर्णय  में  बताया  गया  और  जिसे  हिन्दुओं  तक  ने  सुविधा  और
 उसके  स्वरूप  के  कारण  अपनाया  ।  इसी  निर्णय  में  कहा  गया  और  मैं  उद्धत  करता  हूं  क्योंकि  अभी

 कहा  गया  कि  पूरे  क्रयाधिकार  का  सिद्धांत  आधुनिक  समय  ओर  श्राधुनिक  समाज  के  अनुरूप  नहीं
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 सरकार  ने  भी  मुस्लिम  कानूनी  प्रथा  की  आलोचना  की  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यह
 पुराना  पड़  चुका  यह  एक  सर्वव्यापी  कानून  है  जो  हर  काल  के  लिए  उपयुक्त  यह  इस
 सरकार  के  लिए  ठीक  नहीं  है  कि  वह  इस  सदन  में  किसी  एक  कानूनी  व्यवस्था  के  विरुद्ध  बिना
 किसी  गम्भीर  अध्ययन  के  ऐसा  हानिकारक  वक्तव्य  दे  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  मैं  बहुत  कुछ  कहना  चाहता  हूं  लेकिन  मैं  आपकी  बात  आदर

 सहित  मान्ंगा  ।  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हू  कि  मैं  उसी  निर्णय  से  उद्धुत  करना  चाहता  हूं  और  मैं  उद्धृत
 करता  हू  :

 द्वारा  की  गई  सभी  उननतियों  के  बावजूद  मानवीय  स्वभाव  के  ये  सभी  गुण  अमी
 भी  वहां  मौजूद  इसीलिए  इस  घारणा  को  स्वीकार  करना  कठिन  है  कि  अग्रक्रय  कानून
 पुराना  हो  गया

 मैंने  उच्चतम  न्यायालय  की  संविधान  पीठ  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  मैंने  इलाहाबाद
 उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  था  मेरे  पास  यहां  कई  अन्य  निर्णय  भी  मौजुद  आप

 कृपया  मुझे  इस  विशेष  पहलू  की  व्याख्या  करने  के  लिए  तीन  घंटे  का  समय  दीजिए  और  हमारे
 न्यायालयों  ने  इसे  एक  बहुत  ही  शानदार  हमारे  इतिहास  में  हमारे  कानूनी  पहलू  में  एक  रत्न  के
 रूप  में  इसका  समर्थन  किया  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इसे  सभी  प्रकार  के  विचारों  से  जोड़ने

 इस  विधेयक  को  गम्मीरता  से  विचार  किए  बिना  लाया  गया  मैं  इस  विधेयक  का  जोरदार
 शब्दों  में  विरोध  करता  हू  ।  मुझे  इस  विधेयक  पर  पुरजोर  आपत्ति  माननीय  मंत्री  ने  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करते  हुए  अपने  भाषण  में  मामले  को  और  मी  बुरा  बना  दिया  उद्देश्यों  और
 कारणों  के  कथन  हमें  बताया  गया  है  कि  इसकी  घारणा  पुरानी  हो  गई  है  और  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करते  हुए  उन्होंने  अन्य  वक्तव्य  और  कहा  कि  यह  समाजवाद  के  सिद्धांतों  के  विपरीत

 है  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  बातें  कही  हैं  ।  मुझे  आपत्ति  है  कि  यह  विधेयक  बिना  गम्भीर  रूप  से
 सोचे  तथा  कठोर  तरीके  में  लाया  गया  मुझे  यह  देखकर  दुख  हुआ  है  कि  उद्देश्यों  और

 कारणों  के  कथन  की  वजह  से  यहां  तक  कि  इस  सभा  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  भी  गुमराह  किया
 गया  मैं  सरकार  से  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अपील  करता  हूं  ।  यदि  सरकार  ऐसा  करने
 से  इंकार  करती  है  तो  मेरी  सभा  से  अपील  है  कि  वह  इसे  पूरी  तरह  रह  कर

 4.00  म०  प०

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  हक-शूफा  के  बारे  में  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  विचार  रखे  जो  हमसे  पहली  जनरेशन  उसके  तजुबें  की  बिना  पर  कहता  उससे
 लिया  हुआ  तजुर्बा  यह  का  कानून  खत्म  करना  बिल्कुल  उचित  है  और  बहुत  ही  जरूरी

 मैं  इसका  समर्थन  करता  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  यह  कानून  जारी  रहना
 चाहिए  चंडीगढ़  में  और  दिल्ली  में  भी  ।  लेकिन  जो  असल  बात  है  प्रापर्टी  ओनर  की  और  किसान

 उसको  नजरअन्दाज  किया  जा  रहा  मैं  समभता  हम  बहुत  बड़े  गुनहगार  हैं  जिस

 नाइज  ढंग  से  सरकार  की  ताकत  से  किसान  को  लूट  रहे  बरबाद  कर  रहे  अंग्रेजों  ने  भी

 हिन्दुस्तान
 को  ऐसे  नहीं  जैसा  कि  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  कांग्रेस  की  सरकार  है  या
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 एक  और  किश्त  जारी  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 बलवन्त  सिंह

 पंजाब  में  जब  अकालियों  की  सरकार  थी  या  किसी  और  सरकार  में  भी  सरकारी  जमीन  सरवगर  को
 लेने  के  लिए  जिस  ढंग  से  क्रिसान  को  लूटा  जाता  कभी  किसी  ने  लूटा  मान  लीजिए  हम
 चार  भाई  हमारे  ताऊ  हैं  और  कोई  जमीन  बांट  दे  तो  कोई  फंमिलों  की  दूसरी  आदमी
 फरीख्त  हुई  जमीन  को  तुड़वा  सकता  था  और  इसकी  बजह  से  झगड़ा  ज्यादा  होता  मैं  जिस
 गांव  से  आता  उस  गांव  में  पचास  भगड़े  सिविल  सूट  में  चलते  आज  वह  सिस्टम  खत्म  हो
 गया  है  और  बहुत  पहले  पंजाब  में  इसको  हटा  दिया  गया  सरकार  चाहे  अकाली  दल  की

 ए०्जी०पी०  की  हो  या  कोई  और  शहरों  की  बढ़ोत्तरी  के  लिए  हम  किसान  को  बरबाद  कर  रहे
 हैं  और  कौड़ियों  के  भाव  किसान  की  जमीन  एक्वायर  करते  श्री  राम  नारायण  सिंह  जी  ने  ठीक

 कहा  था  कि  पंजाब  में  बहुत  से  कानून  बनाए  गए  एक  कानून  था  कि  काइतकार
 की  जभोन  नहीं  खरीद  सकता  ।  मनी  लैंडर्स  बहुत  लूटते  एक  कानून  यह  था  कि  किसान  के  बल
 और  किसान  की  गाड़ी  नीलाम  नहीं  हो  सकती  |  उसको  प्रोटेक्शन  दी  गई  थी  ।  कहां  वह  ज॑माना  था
 कि  किसान  के  बैल  और  गाड़ी  सुरक्षित  कहां  आज  हमारा  जमाना  है  कि  जितनी  जमीन  चाहे
 खरीद  लो  ।  उंस  जमीन  पर  बड़े-बड़े  घर  बना  सकते  हैं  लेकिंन  किसान  को  कौड़ियों  के  भाव  ज॑भोर्ने
 की  कीमत  दी  जाती  इस  कानून  के  खात्मे  का  स्वागत  करते  अगर  किसान  की  मरजीं  के
 खिलाफ  जमीन  ली  जाती  है  और  उसको  कीमत  भी  न  दें  तो  यह  बहुत  बड़ा  जुल्म  मैं  जोर  देकर्र
 यहू  कहना  चाहता  हुं  कि किसान  की  जमीन  को  पूरी  कीमत  देकर  बचाया  जाना  इन  शब्दों
 के  सॉंथ  मैंਂ  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 405  ऋलप०

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  एक  शोर  किहत

 जारो  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यग्र  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  माननीय  मैं
 निम्नलिखित  वक्तव्य  देता  हूं  :

 चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  जंसा  कि  समूह
 और  के  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किया  गया
 गिक॑  श्रमिकों  1960  100)  के  लिए  अंखिल  भारतीय  उपभोर्कता  मुल्य  सूंचकांक
 के  कुल  अंकों  में  12  महीने  के  ओऑंसंत  में  प्रतिशत  वृद्धि  के  आंघार  पर  31.12.1988  को  समाप्त  हीने
 वाली  अवंधि  के  लिये  608  के  औसत  सूचकांक  से  अधिक  होने  जिसके  साथ  अनुंशंसित  वेतनमानों
 का  सम्बन्ध  मंहगाई  भत्ते  की  संशोधित  दरें  1,1.1989  से  विचारणीय  हो  गई  3
 को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  12  महीने  का  औसत  मूल्य  सूचकांक  786.75  है  जिसके
 अनुसार  608  के  ऊपर  29.39  की  वृद्धि  बनती  3500  रुपये  तक  मूल  वेतन  पाने  वालें  कर्मचारियों
 के  लिए  100  3501  रुपये  से  6,000  रुपये  के  बीच  मूल  वेतन  पाने  वालीं  के  लिए  75
 प्रतिशत  और  6000  रुपये  से  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वालीं  के  लिए  65  प्रतिशत  का  निराकरण
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 स्वीकार्य  और  इसलिए  वे  1.7.1988  से  मूल  वेतन  के  23  17  प्रतिशत  और  15
 प्रतिशत  की  तुलना  में  1.1,1989  से  मूल  वेतन  के  क्रमशः  29  22  प्रतिशत  और  19  प्रतिशत
 के  संशोधित  महगाई  भत्ते  के  हकदार

 2.  सरकार ने  निर्णय  लिया  है  कि  समूह  ओर  के  कमंचारियों  को

 1.1.1989  से  देय  मंहगाई  भत्ते  की.किस्त  का  भुगतान  नकद  रूप  में  किया  इस  आशय  के

 प्रादेश  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  जायेंगे  ।

 3.  1.1,1989  से  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाले  मंहगाई  भत्ते  की

 इस  किस्त  की  वाषिक  लागत  425  करोड़  रुपये  आंकी  गई  तथापि  वित्तीय  वर्ष  1989-90
 दौहान  मंहगाई  भत्ते  की  इस  किस्त  को  दिए  जाने-के  कास्ण  496  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  ब्यय

 होगा  ।

 4.07  भण्प०

 पंजाब  और  दिल्लो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  हम  इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  आगे  जारी  क्र  श्ली  सैयद

 इाहबुद्दीन  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  सेयद  शाहबरुहल  :  उपाध्यक्ष  जो  विधेयक  हमारे  सामने  है  उसके  बारे
 में  मेरे  विद्वान  साथी  माननीय  श्री  जी०एम०  बनातवाला  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का  मैं  पूरी
 तरह  से  और  बिना  किसी  आपत्ति  के  समर्थन  करता  हूँ  ।  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  और  विधेयक
 पर  और  आगे  चर्चा  करने  से  वापस  लेने  के लिए  सरकार'से  अनुरोध  करता  हूं  गौर  यदि  आवश्यक

 हो  का  सिद्धांत  जंसाकि  आधुनिक  परिस्थितियों  के  अनुप्रयोज्य  हों--इसे  सदन  में
 दोबारा  लाए  जाने  से  पहले  इसे  विचार  के  लिए  विधि  आयोग  को  भेज  दिया  जाए  ।

 ॥

 उद्देश्यों  और  कारणों  का  जेसाकि  इस  विधेयक  में  बताया  गया  है--किसी  की

 इच्छानुसार--प्रसन्नचित्त  तरीके  से  बनाया  गया  मेरे  विचार  में  यदि  माननीय  मंत्री  इस  पर

 धघ्यान  दें  तो  वह  शायद  इस  मुद्दे  पर  हमारी  संवेदनशीलता  की  प्रशंसा  इससे  सरकार  के  इरादे
 के  बारे  इसके  सोचने  के  तरीके  के  बारे  इसकी  दिल्ला  के  वारे  में  जिसमें  वे  बढ़  रहे  कुछ

 बहुत  ही  दूरगामी  प्रइन  पैदा  होते;हैं  ।

 देश  में  विधि  द्वारा  स्थापित  तथा  हमारे  न्यायालयों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  और  लागू

 किए  जाने  वाले  मुस्लिम  कानून  के  भविध्य  के  बारे  में  गंभीर  रूप  से  असुरक्षा  की  भावना  व्याप्त

 ऐसा  महसूस  किया  जाता  है  कि  मुस्लिम  कानून  पर  लगातार  प्रहार  हो  रहा  यह  महसूस  किया

 जाता  है  कि  विभिन्न  विधानों  से  इस  पर  जान-बूककर  नुकताचीनी  की  जा  रही  है  और  जिस  तरींके

 से  उद्देश्यों  और  कारणों  के  बारे  में  इस  विधेयक  में  बताया  गया  है  वह  सामान्यतः  इस  मय-की  पुष्टि
 करता  है  और  इस  धारणा  को  मजबूत  करता

 मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  चाहता  हूं  क्सरेंकि  मेरे  विचार  में  श्री  बन।तन्

 बाला  ने  इस  मामले  को  बहुत  ढ्वी:ब्याप्क  तरीके:से  वास्द्॒विक्रता  यह  है  इस्लामिक

 ज्मायशसस्त्र  के  इस  सिद्धांत  न  केबुक्ध  भारत  में  बल्कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  गेर-मुस्छिम  द्वारा

 §?
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 सेयद

 भी  स्वीकार्य  माना  वास्तव  में  यह  विधान  का  लगभग  सावंभौोम  हिस्सा  है  जहां  पड़ोसी  को

 अधिका  हिसस््सेदार  को  अधिका  सगे-सम्बन्धियों  के  अधिकार  को  यह  मान्यता  प्राप्त  है  कि  यदि

 एक  सम्पत्ति  का  हस्तांतरण  हो  रहा  है  और  यदि  वह  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  है  तो  उसके  श्रधिग्रहण
 करने  में  प्रथम  वरिष्ठ  व्यक्ति  भ्रपना  दावा  कर  सकता  इन  समी  बातों  का  पर्दा  व्यवस्था
 ओर  ऐसी  बातों  से  सम्बन्ध  स्थापित  कर  रहे  हैं  जिनका  कोई  मतलब  नहीं  निकलता  लेकिन  मैं
 अपनी  बात  को  संक्षेप  में  इस  प्रकार  कहना  चाहता  हूं  कि  अग्रक्रथ  का  यह  कानून  सामाजिक
 वरण  में  सामा  जक  तालमेल  की  वांछनीयता  की  दृष्टि  से  सामा'जक  रूप  से  सही  जान  पड़ता  यह
 न्याय  और  समता  की  दृष्टि  से  कानूनी  रूप  में  सही  जान  पड़ता  यह  प्राकृतिक  न्याय  के  कानूसों
 की  पूरी  तरह  से  बुराई  करता  है  और  यदि  मैं  यह  कहू  कि  इसमें  आर्थिक  रूप  से  भी  सही  निकलता

 जो  भी  हो  सम्पत्ति  के  चकबन्दी  का  कानून  क्या  है  ?  यदि  कोई  उस  पर  उस  दुष्ट  से  देखे  तो
 अग्रक्रय  ही  सम्पत्ति  की  स्वतः  चकबन्दी  अतः  मेरे  विचार  में  सरकार  सम्पूर्ण  देश  में  अग्रक्रय
 के  सिद्धांत  की  व्यवहायंता  के  बारे  में  विचार  किए  बिना-ही-स्पप्ट  रूप  तरीके  से  ऐसे  ही  इस
 विधेयक  को  लाई  मैं  नहीं  समझता  कि  इसका  मूलभूत  अ.घकार  से  प्रतिरोध  किसी  संपत्ति  के
 प्रत्येक  उपलब्ध  हिस्से  को  खरीदने  में  अमीरों  के  मूलभूत  अधिकार  के  बारे  में  बात॑  की  जा  सकती
 लेकिन  वह  मूलमूत  अधिकार  नहीं  है  जिसके  हम  समर्थक  हैं  ।  वास्तव  में  सम्पत्ति  का  अधिकार  निरस्त

 हो  जाता  जंसाकि  मैंने  कहा  इसका  केवल  अर्थ  सामाजिक  तौर  से  सौहादंपूर्ण  वातावरण  स्थापित
 करने  का  अधिकार  मेरा  सुभाव  है  कि  सरकार  संपूर्ण  पर  फिर  से  विचार  ओर

 हक-ए-धुफा  के  पीछे  जो  सिद्धांत  है उसे  समझे  और  कम  से  कम  तत्काल  इसका  स्पष्टीकरण  दे  कि  यह
 देश  के  कानून  के  अन्तगंत  स्थापित  तथा  1937  के  शरीअत  अधिनियम  के  श्रन्त्गंत  स्थापित  मुस्लिम
 कानून  को  प्रयुक्ति  को  कम  करने  का  इरादा  नहीं

 एक  बार  फिर  मैं  अपनी  पूरी  शक्ति  से  विधान  के  इस  भाग  का  विरोध  करता

 यह  घात्तक  यह  दोषपूर्ण  यह  मुस्लिम  समुदाय  के  लिए  अपमानजनक  यह  समुदाय  की  शान
 पर  प्रहार  यह  मुस्लिम  कानून  के  आवश्यक  सिद्धांत  पर  प्रहार  है  और  मैं  सरकार  से  इस  विधेयक
 को  वापस  लने  ओर  संपूर्ण  देश  में  इसको  लागू  करने  मैं  इस  पर  और  विचार  करने  के  इस
 मामले  को  विधि  आयोग  को  भेजने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 थ्रो  संतोष  मोहन  देव  :  इस  विधेयक  के  बारे  मैंने  सोचा  था  कि  यह  सभा  इसे
 सर्वंसम्मति  से  स्वीकार  करेगी  ।  यह  एक  साधारण  विधेयक  यह  समाज  के  समाजवादी  पद्धति  की
 दिशा  में  एक  कदम  और  आगे  उठाया  गया  हैं  और  उन  कानूनों  को  निरस्त  किया  जाएगा  जो  कि
 आज  के  समय  में  पुराने  हो  गए  जेसाकि  मैंने  इसके  पुरस्थापित  किए  जाने  के  समय  कहा  था  कि
 वर्ष  1973  पंजाब  के  कुछ  भागों  में  इसे  निरस्त  कर  दिया  गया  श्री  बनातवाला  और
 श्री  शाहबुद्दीन  ने  कुछ  विचार  रखे  थे  और  एक  अथवा  दो  सदस्यों  ने  इसी  प्रकार  के  विचार  राज्य
 सभा  में  भी  रखे  थे  ।  मैंने  इसकी  दिल्ली  महानगर  परिषद  उनके  पदाधिकारियों  से  पूछताछ  की
 थी  और  उन्होंने  मुझे  बताया  था  कि  उन्होंने  विभिन्न  मुस्लिम  नेताओं  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  इस
 बारे  में  चर्चा  की  थी और  कुल  मिलाकर  इसे  स्वीकार  किया  गया  में  यह  नहीं  कहता  कि  इसके
 लिए  मुस्लिम  समुदाय  ने  सर्वेसम्मति  से  सिफारिश  की  इंसके  लिए  आपत्ति  की  गई  अब
 श्री  शाहबुद्दीन  ने  कहा  है  कि  यह  मुस्लिम  कानून  पर  तथा  मुस्लिम  समुदाय  की  भावनाओं  पर  प्रह
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 हैँ  ।  मैं  इसका  पुरजोर  विरोध  करता  हू  ।  किसी  समुदाय  की  भावनाओं  को  किसी  प्रकार  से  आहत
 पहुंचाने  की  हमारी  ऐसी  कोई  घारणा  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  का  यह  उहं श्य  नहीं  यह  कानून
 विशेष  ज॑ंसाकि  श्री  बनातवाला  ने  उदाहरण  दिया  इसके  पक्ष  में  कई  निर्णय  दिए  गए  हैं  लेकिन
 उन्होंने  विभिन्न  न्यायालयों  द्वारा  इसके  विरुद्ध  दिए  गए  कई  निर्णयों  का  हवाला  नहीं  दिया  हैँ  ।
 विभिन्न  न्यायालयों  ने  इसके  कुछ  उपबन्धों  तथा  स्वयं  इस  कानून  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  भी
 की  हूँ  ।  अतः  यह  स्थिति  हैं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  इसके  बारे  में  दो  विख्यात  न्यायविदों  के
 विचारों  के  बारे  राज्य  सभा  में  जो  कुछ  बताया  था  मैं  उन्हें  आपकी  सूचना  के  लिए  यहाँ
 उद्धृत  करना  चाहता  हूं  |  न्यायाधीश  अमीर  अली  से  जो  उनमें  से  एक  हैं  उन्होंने  निम्न  प्रकार  कहा

 »अग्रक्रय  अथवा  शुफा  के  अधिकार  का  अर्थ  हू  पहले  व्यक्ति  के  पास  जो  संपत्ति  है  यदि  वह
 तीसरे  व्यक्ति  को  बेचता  हू  तो  उसकी  तुलना  में  उसे  दूसरे  व्यक्ति  को  प्राथमिकता  देनी  होगी
 तथा  वह  भी  उसके  लिए  उतनी  कीमत  देगा  जोकि  इसके  लिए  तीसरे  व्यक्ति  से  तम  हुई
 और  मुस्लिम  प्रथा  ओऔचित्य  के  अभिप्रायों  क ेमूल  अभारी  है  और  उनकी  इच्छा  है  कि
 भागियों  के  बीच  में  अजनबी  के  प्रवेश  को  रोकना  जिससे  कि  पड़ोसियों  को  असुविश्वा  अथवा
 परेशानी  होने  की  संभावना  हूँ  ।

 का  सुन्नी  हनाफी  कानून  भारत  में  मुस्लिम  सरकार  के  साथ  शुरू  हुआ  और

 कुछ  स्थानों  पर  यह  स्थानीय  कानून  का  हिस्सा  बन  गया  उदाहरण  के  तौर  पर
 पंजाब  के  भागों  में  और  संयुक्त  प्रदेशों  में  हिन्दू  तथा  मुसलमान  द्वोनों  को  ही  अग्रक्रय  के  अधीन
 निर्णय  प्राप्त  करने  का  अधिकार  और  यह  गधिकार  इतना  सुस्थापित  हो  गया  है  कि  यह
 वाजिब-डल-अर्ज  नामक  ग्राम  प्रशासन  के  पत्तों  में  स्थाई  रूप  से  कमो-बेश  वर्णन  सहित  दर्ज  हो
 गया  है  ।

 यह  एक  विचारधारा  है|  दूसरा  मत  न्यायमूर्ति  मुल्ला  द्वारा  व्यक्त  किया  गया  है  :

 अथवा  अग्रक्रय  का  अधिकार  एक  स्थाई  सम्पत्ति  के  मालिक  को  प्राप्त  ऐसा  अधिकार

 है  जिसके  अनुसार  वह  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  बेची  गई  स्थाई  सम्पत्ति  को  खरीद  कर  उसका

 अधिग्रहण  कर  सकता  है  ।”

 ये  कारण  ये  वाद  हो  रहे  हैं  |  हमारी  ऐसी  किसी  भी  प्रकार  की  नीयत  नहीं  है  कि  हम
 किसी  समुदाय  विशेष  या  धर्म  विशेष  के  विरुद्ध  जाएं  ।  पूरे  सम्मान  के  साथ  मु्के  कहना  चाहिए  कि

 हमारा  देश  धर्म  निरपेक्ष  है

 श्री  जो  ०एम०  बनातवाला  :  फिर  उदृश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  ऐसी  टिप्पणियां  क्यों  की

 गई  हैं  ?  +

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  माननीय  जब  उन्होंने  उद्देश्यों  और  कारणों  का  अध्ययन
 शायद  उन्होंने  राज्य  सभा  में  दिए  गये  मेरे  माषण  का  अध्ययन  नहीं  किया  ।  राज्य  समा  में

 दिए  गये  मेरे  भाषण  में  मैंने  क्षमा  याचना  को  थी  !  मैंने  यह  कहा  था  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए
 मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  गलत  है  और  ऐसा  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  था  ।  मैं  इसे  फिर  दोहराता  हूं  ।  मैं  श्री  बनातबाला  से  सहमत  हुं  कि  इस  निरसन  घिघेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  के  लिए  यह  कारण  नहीं  हो

 5।
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 और  जो ०एस०  बनातवाला  :  दिमाग  से  काम  नहीं  लिया  गया  है  |  सरकार  उद्देश्यों  तथा
 करणों  के  अपने  वक्तव्य  को  ही  वापस  ले  रही  है  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  सरकार  ने  गम्भीस्ता

 से  दिमाग  नहीं  लगाया  |  ऐसे  विधेयक  पर  जहां  विचार  नहीं  किया  नाना  चाहिए  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  जब  मैंने  कहा  कि  मुर्भे  इसके  लिए  खेद  है  *'***

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  उन्हें  विधेयक  को  वापस  लेना  चाहिए  और  उसके  विषय  का
 अध्ययन  करना  चाहिए  ।

 थी  संतोष  मोहन  देव  :  जब  मैंने  कहा  कि  मुझे  खेद  भारत  के  एक  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश
 ने  मेरा  ऐसा  कहना  गलत  है  क्योंकि  परदा  प्रथा  निश्चित  रूप  से  इसका  एक  कारण  है  ।
 श्री  बहरुल  इस्लाम  ने  यह  कहा  अतः  वैचारिक  मतभेद  मैं  ऐसा  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  हम  इस
 अन्तविरोध  पर  नहीं  जाना  चाहते  ।

 झो  जो ०एस०  बनातवाला  :  सरकार  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  के  लिए  क्षमायाचना  :

 रही  है  तथा  इस  विधेयक  पर  दबाव  डाल  रही  अब  हमारे  सामने  यह  अन्तविरोध  है  ।
 थभरो  संतोष  मोहन  देव  :  किसी  समुदाय  विशेष  की  भावनाओं  को  चोट  पहुंचाने  का

 हमारा  कोई  इरादा  नहीं  यदि  इससे  किसी  की  भावनाओं  को  चोट  पहुँची  है  तो  हमें  इसके  लिए
 खेद  है  ।

 इन  दाब्दों  के  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  विधेयक  को  पारित  कर  दिया
 शो  जो ०एम०  बनातवाला  :  हम  सन््तुष्ट  नहीं  हैं  ।  क्या  आप  संतुष्ट  यह  एक  अद्भुत स्थिति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बनातवाला  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।
 प्रइन  यह  है  :

 चण्डीगढ़  और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यथाप्रवृत  पंजाब  अग्रक्रम  1913
 का  निरसन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।  प्रइन  यह  है  :
 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 अस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  2  ओर  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खष्ड  1
 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4,--

 ““988””  के  स्थान  पर  “1989”  प्रतिस्थाषित  किया  (2)

 मोहन
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 ४  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ह

 खण्ड  |,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अधिनियमन  सत्र

 संज्ोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  1,--

 के  स्थान  पर  श्रतिस्थापित  किया  (1)

 मोहन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 विशेशक  का  पूरा  नाम  विशेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 भो  संतोष  मोहन  देब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 *

 झो  जी०एम०  बनातवाला  :  हम  विरोध  में  समा  भवन  से  बाहर  जा  रहे  है  ।

 4,19  स०१०

 इस  समय  भरी  जी  ०-एम०  बनातवाला  और  कुछ  अन्य  माननीय
 सदस्य  समा  भवन  से  बाहर  चले  गये  |

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।””
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 उपाध्यक्ष  महोदय  .
 प्रश्न  यह  है  ७

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.20  सनण्प०

 केन्द्रीय  प्रोद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  संख्या  6  को  लेते  हैं  ।

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  में  और  संशोधन  करने  वाले
 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 साठ  के  दशक के  पूर्वाद्ध  में  कुछ  ओौद्योगिक  क्षेत्रों  में  पंदा  हुई  गम्भीर  अशांति  के  ध्षंदर्म  में
 केन्द्र  सरकार  के  प्रमुख  उपक्रमों  की  बेहतर  सुरक्षा  के  लिए  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  की

 बहुत  जरूरत  महसूस  की  गई  ।  इसके  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  बल
 1968  के  तहत  केन्द्र  सरकार  के  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  की  बेहतर  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  तैयार  किया  इस  बल  में  वृद्धि  क ेसाथ  बल  की  जिम्मेदारियों  के  आयाम  तथा
 जटिलताओं  में  भी  बहुत  अधिक  वृद्धि  वर्ष  1983  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अधिनियम
 में  1983  के  अधिनियम  संरूया  |4  द्वारा  संशोधन  किया  जिसके  द्वारा  इस  सुरक्षा  बल  को  संघ
 की  सशस्त्र  सेना  घोषित  कर  दिया  गया  और  प्रमुख  औद्योगिक  उपक्रमों  को  सुरुक्षा  प्रदान  करने
 इसे  अधिक  प्रभावशाली  तन््त्र  बनाने  के  लिए  दण्डनीय  अपराधों  में  गिरफ्तार  करने  जंसी  कुछ
 अतिरिक्त  शक्तियां  दी  प्रमुख  उपक्रमों  को  सुरक्षा  कवर  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी  बहुत
 अधिक  बढ़  गई  है  और  आज  इस  बल  को  देश  भर  सें  फंले  187  सरकारी/सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 क्रमों  में  तनात  किया  गया

 देश  के  बहुत  कुछ  भागों  में  प्रचलित  सुरक्षा  के  माहौल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बल
 केवल  उपक्रमों  को  ही  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  कटिबद्ध  नहीं  है  बल्कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  चलाने  वाले  अधिकारियों  और  श्रमिकों  को  भी  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए
 कटिबद्ध  है  ।

 मौजदा  अधिनियम  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  पास  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 अधिनियम  की  घारा  11  (1)  (11)  के  अन्तगंत  सीमित  शक्तियां  प्राप्त  जिनके  तहत  यहं  बंल  केवल

 संकटਂ  के  समय  ही  काययंवाही  कर  सकता  वतंमान  अधिनियम  के  तहत  इन  प्रावधानों
 के  साथ  यह  बल  इस  घारा  के  तहत  गिरफ्तार  करने  की  सी,मत  शत  का  तब  तक  इस्तेमाल  नहीं
 कर  सकता  जब  तक  कि  ये  झर्तें  पुरी  न  हो  शब्द  के  साथ  लगा  विशेषण
 विभिन्न  खतरों  के  समय  कायंवाही  करने  में  इस  बल  की  शक्तियों  पर  एक  ग्रम्मीर  पाबन्दी  लगाता

 हमारे  देश  में  चालू  सुरक्षा  माहौल  में  इस  प्रकार  की  शर्त  उचित  प्रतीत  नहीं  इसलिए
 ड्यापक  लोक  हित  में  शब्द  को  हटा  देना  चाहिए
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 2।  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधेयक

 घारा  8  के  खण्ड  में  शब्द  के  स्थान  पर  शब्द  प्रतिस्थापित
 करने  को  भी  ठीक  समझा  इससे  अधिनियम  की  घारा  8  भारत  के  संविधान  में  निहित
 प्रावधानों  तथा  अन्य  सेवा  जो  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  होते  के  अनुरूप  हो

 कुछ  लोगों  में  यह  गलतफहमी  पैदा  हो  सकती  है  कि  इस  बल  को  पुलिस  बल  में  परिवर्तित
 किया  जा  रहा  परन्तु  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  संशोधन  बल  प्रस्तुत  करते
 समय  सरवार  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  बल  को  एक  समानान्तर  पुलिस  बल  बनाने  का

 बिल्कुल  इरादा  नहीं  है  ।  इसके  बजाय  इसे  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  सुप्रशिक्षित  तथा

 सुसज्जित  सुरक्षा  संगठन  बनाने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  यहां  तक  कि  आज  भी  हम  इस  बात
 की  पुनरावृति  करना  चाहते  हैं  कि  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार  ज॑ंसा  कि  भारत  के  संविधान  में  दिया
 गया  पर  कब्जा  करने  को  केन्द्र  सरकार  की  कोई  नीयत  नहीं  वर्तमान  प्रस्ताव  का  एकमात्र
 उद्देश्य  मुख्य  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  यानि  बल  द्वारा  कार्य रत  अधिकारियों  व  अन्य  व्यक्तियों  को
 सामयिक  सुरक्षा  तथा  सहायता  प्रदान  कर  सावंजनिक  क्षेत्ञ  के  उपक्रमों  को  बेहतर  सुरक्षा  प्रदान
 करना  है  ।  यदि  हम  यह  सोचें  कि  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  सुरक्षा  उपक्रमों  की  बेहतर  सुरक्षा  के

 लिए  प्रेरक  होगी  तो  ऐसी  अमुख  शक्ति  कानून  श्रौर  व्यवस्था  तथा  सामान्य  नीतिकरण  के  अधिकार
 क्षेत्र  में  अप्रयुक्त  नहीं  रहनी  चाहिए  क्योंकि  राज्य  थुलिस  बलों  तथा  कानून  और  व्यवस्था  तन्त्र  पर
 स्पष्ट  रूप  से  दबाव  और  मारी  मांग  रहती  अन्वेषण  और  अपराधियों  पर  मुकदमा
 चलाने  का  कार  राज्य  पुलिस  का  ही  दायित्द

 4.24  म०  १०

 सोसनाथ  रथ  पीठाधतीन

 इस  दल  को  जिसकी  अपनी  स्थापना  के  दौरान  शक्ति  और  लोकप्रियता  बढ़ी  और

 कुशल  बनाने  के  लिए  और  उस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  जिसको  लेकर  इस दल को जिसकी अपनी स्थापना के दौरान शक्ति और लोकप्रियता  में  इसकी  स्थापना  की

 गई  यह  बतंमान  संशोधन  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  गया

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अधिनियम  में  ओर  संशोधन  करने  वाले
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विचार  किया  जायेਂ

 श्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  सभापति  मैं  विभिन्न  कारणों  से  इस  विधेयक
 का  विरोध  करता  इस  संशोधन  विधेयक  के  जरिये  सरकार  घारा  2,  8,  ।0  और  ]]  को

 संशोधित  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  ऊपरी  तौर  पर  यह  संशोधन  साधारण  दिखते  हैं  लेकिन  इससे
 श्रत्षिकों  को  काफी  नुकसान  होगा  ।  यह  विधेयक  उनके  वा  जब  हक  वा  जब  हड़ताल  के  अधिकार  को

 दबाता  इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 इन  घाराओं  पर  चर्चा  करने  से  पहले  मैं  माननीय  सदन  के  सम्मुख  इस  अधिनियम  की  पृष्ठ

 भूमि  की  जानकारी  रखना  वर्ष  में  केन्द्रीय  भौद्योगिक  संस्थानों  को  सुरक्षा  देने  के
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 ल्री  के०  रामचन्द्र  षु

 उद्देश्य  से  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  की  गई  उसे  समय  भी  यह  प्रवर  समिति
 को  भेज  दिया  गया  था  और  प्रवर  समिति  ने  काफी  विचार  विमशे  के  बाद  काफी  संशोधन  किए  थे  ।
 इसके  झ्लावा  उस  सनय  काफी  आपपत्तियां  भी  उठाई  गई  फिर  काफी  विचार  विमश  के  पश्चात
 इस  विधेयक  को  पारित  किया  गया  और  झधिनियम  बना  |  वर्ष  1983  में  सरकार  ने  इस  अधिनियम
 में  कुछ  संशोधन  किए  अब  यह  फिर  उसमें  परिवतंन  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हालांकि  ऊपरी
 तौर  पर  यह  संशोधन  खतरनाक  नहीं  दिखते  लेकिन  वास्तव  में  यह  बहुत  खतरनाक  इस
 व्घियक  को  अस्वीकार  करना  इसे  अस्वीकार  ही  किया  जाना  धारा  11  शांति
 की  सबसे  बड़ी  दुश्मन  यहां  धारा  11  में  संशोधन  करने  के  लिए  खंड  5  लाया  गया  जहां
 तक  धारा  11  के  संशोधन  संख्या  का  संबंध  मैं  नहीं  समकता  कि  इसमें  खतरे  की  बात  है  ।
 मैं  नहीं  जानता  यह  किस  लिए  लाया  गया  एक  शब्द  के  अलावा  कोई  ज्यादा  अन्तर  नहीं  है  ।
 यदि  आप  वास्तविक  घारा  के  साथ  इसकी  तुलना  करें  तो  आप  पार्यंगे  कि  यह  धारायें  एक  छाब्द
 के  सिवाय  समान  हैं  ।  जिस  घारा  को  प्रतिस्थापित  किया  जाना  उसमें  उल्लेख  लिया  गया  है

 ऐसे  व्यक्ति  को  जो  घारा  10  के  खण्ड  में  निदिष्ट  किसी  करंचारी  या
 किसी  अन्य  बल-सदस्य  ऐसे  कमंचारी  के  रूप  में  अपने  कत्तंव्य
 का  निर्विध्न  कर  रहा  है  या  ऐसे  सदस्य  के  रूप  में  अपने  कत्तंब्य  का  निष्पादन  कर  रहा
 है  ०००११

 क  डाब्द  के  अलावा  कोई  अन्तर  नहीं  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  यह  पूरी  घाश्रा  ख़ड़ों
 उद्धत  की  गई  है  जबकि  केवल  एक  शब्द  जोड़ा  जाना  मैं  समभता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 महोदय  इस  संशोधन  संख्या  |  के  प्रभावों  का  स्पष्टीकरण  देंगे  ।  यह  समझ  नहीं  यह  स्पष्ट

 नहीं  है  ।

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  3  का  सम्बन्ध  यह  मी  बहुत  ही  खतरनाक  संशोधन  उनका

 कहना  है  कि  वे  मात्र  शब्द  को  हटा  रहे  धारा  11  केन्द्रीय  औद्योगिक  स॒रक्षा  बल  को
 गिरफ्तारी  का  अधिकार  देती  यह  गिरफ्तारी  का  अधिकार  देती  तक  कि  एक
 आम  नागरिक  को  गिरफ्तारी  का  अधिकार  पुलिस  को  भी  गिरफ्तारी  का  अधिकार

 यह  इन  दोनों  के  बीच  सरकार  इसके  द्वारा  इस  बल  को  गिरफ्तार  करने  का  अधिकार
 दे  रही  भारतीय  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  43  के  अन्तर्गत  आम  मागरिक  किसी
 की  गिरफ्तारी  करवा  सकता  है  लेकिन  इसके  लिए  स्थितियां  भिन्न  इसके  साथ  और  श्री
 छोटी  बाते  सम्बद्ध  कुछ  पाबंदी  लगाई  गई  वह.अपनी  मर्जी  अनुसार  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।
 एक  व्यक्ति  तमी  गिरफ्तार  कर  सकता  है  जब  उसकी  मौजूदगी  में  कोई  सझ्ञ  य  अपराध  किया  गया

 हो  जो  गर-जमानती  हो  ।  तभी  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  जा  सकता  इसी  तरह  घारा
 11]  में  भी  कुछ  पाबंदी  लगाई  गई  यह  आसन्न  संकट  के  बारे  में  सुरक्षा  बल  के
 चारियों  को  आसन्न्न  संकट  की  स्थिति  में  गिरफ्तारी  का  अधिकार  है  ।  यह  इस  तरह  नहीं  है  जैसा
 कि  कोई  व्यक्ति  सोचता  आसनन्न  संकट  की  स्थिति  होनी  इसका  मतलब  है  कि
 गरफ्तारी  के  अधिकार  की  भी  कुछ  सीमाग्रें  इस्तलिए  विक्षेयक  करने  वालों  ने  इस  बात
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 का  बहुत  ध्यान  रखा  है  कि  सुरक्षा  बल  के  कमंचारी  लोगों  को  बिना  किसी  कारण  गिरक्तार  करने
 में  अपने  अधिकार  क्षेत्र  के बाहर  न  जाएं  ।  इसलिए  उन  पर  कुछ  पाबंदी  लगाई  गई  इस  रोक  को
 लगाकर  हमने  एक  स्वागत  योग्य  उपबंध  रखे  हैं  |  सुरक्षा  बल  की  कुछ  सीमायें  निश्चित  की  गई
 मैं  पहले  ही  निवेदद  कर  चुक़ा  हूं  कि  वह्  पुलिस  बल  के  समान  नहीं  वह  पूर्णतया  भिन्न  हैं  ।  इस
 तरह  या  उद्योगों  या  लोगों  को  आसन््न  संकट  के  समय  उन्हें  गिरफ्तारी  का  अधिकार
 अब  यह  स्वागत  योग्य  उपबंध  इस  संशोधन  के  द्वारा  वापस  लिया  जा  रहा  इसीलिए  मैं

 कहता  हूं  कि  देखने  में  यह  संशोधन  सीधा-सादा  दिखता  है  लेकिन  यह  खतरों  से  भरा  हुआ  है  ।

 मैं  बाहरी  कारकों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  विधेयक  और  उसके  उपबन्धों  के  बारे
 में  बात  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  मुझे  कुछ  समय  दीजिए  ।  आप  झब्द  को  हटाना  चाहते  हैं  आप

 बिल्कुल  उसी  तरह  हटाना  चाहते  हैं  जंसा  कि  पुलिस  बल  ने  किया  राज्यों  में  भी  श्रनेक  केन्द्रीय
 उद्योग  और  सावंज,नक  क्षेत्र  की  इकाइयां  कुछ  राज्यों  में  गर  कांग्रेस  सरकारें  हैं  ।  वहां  भी  पुलिस
 बल  आप  इस  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  लगभग  समान  अधिकार  दे  रहे  इसका  अर्थ

 यह  है  कि  आप  दोनों  दलों  में  मतभेद  उत्पन्न  कर  रहे  क्या  यह  सैही  है  ?  जब  आप  राज्यों  में
 इस  तरह  के  बल  स्थापित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तो  आपके  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है
 कि  आप  राज्य  सरकारों  से  मी  विचार-विमर्श  आपने  ऐसा  नहीं  किया  क्या  आप  इस

 तरह  का  बल  बिना  राज्य  सरकारों  की  स्वीकृति  के  बना  सकते  हैं  ?  यह  वह  प्रश्न  है  जिसका  मैं
 समभता  हूं  मंत्री  उत्तर  द्वेने  का  कष्ट  मैं  समझता  हूं  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  करू गा  कि  वह  कुछ  शालीनता  दिखायें  आपको  ऐसा  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  इस
 देश  में  केवल  आप  ही  हमेशा  के  लिए  शासन  कर  सकते  हैं  ।  इसका  प्रयोग  किसी  भ्रष्ट  सरकार  द्वारा
 किया  जा  सकता  हूँ  ।

 श्री  तम्पन  धामस  :  भ्रष्ट  सरकार  के  अलावा  और  कोई  सरकार  नहीं  है  ।

 भरी  के०  रामचन्द्र  रेडडों  :  ऐसे  अनेक  अवसर  आते  हैं  जब  श्रमिक  हड़ताल  करते  हैं  ।  वह  कुछ
 मांगें  करते  वह  हड़ताल  करते  हैं  और  वह  गिरफ्तार  होते  इस  घारा  का  इस्तेमाल  श्रमिकों
 को  दबाने-डराने  गिरफ्तार  करने  के  उनकी  एकता  को  तोड़ने  के  लिए  किया  जा

 सकता  यह  विधेयक  गलत  इरादे  के  साथ  लाया  गया  हैं  ।

 दूसरा  धारा  8  के  बारे  में  मुझे  यह  नहीं  समझ  में  आता  कि  सरकार  इसे  क्यों  लाईं  है  ।  इसमें

 कहा  गया  है  :  कोई  पयंवेक्षक  अधिकारी  किसी  भी  ऐंसे  व्यक्ति  को  पदच्युत  या  निलंबित  कर  सकेगा
 या  पंक्ति  से  अवनत  कर  जिसे  कि  वह्"********

 जब  वरिष्ठ  अधिकारी  यह  महसूस  करे  कि  बल  के  किसी  सदस्य  ने  अपराध  किया  हूँ  तो  उन्हें
 उसको  पदच्यूत  करने  निलंबन  करने  और  उसे  पंक्ति  से  अवनत  करने  का  अधिकार  हूँ  अब  इन
 तीन  बातों  में  से  निलंबन  शब्द  को  हटा  कर  पद  से  हटाना  कर  दिया  पदच्युत  और  हटाने  में
 क्या  अन्तर  हैँ  ?  क्या  यह  समान  नहीं  है  ?  क्या  इनमें  कोई  अन्तर  हूँ  ।  जब  केन्द्र  को  बर्खास्त  करने
 का  अधिकार  हूँ  तो  आप  निलंबन  शब्द  को  हटाकर  पदच्युत  शब्द  क्यों  रखना  चाहते  आप  इस

 शब्द  को  क्यों  रखना  चाहते  निलंबन  शब्द  का  अर्थ  हैं  कि  जब  कोई  व्यक्ति  अपने  कर्तव्यों  के
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 र/।मचन्द्र

 निवंहन  में  कोई  अपराध  करता  हैँ  तो  उसकी  जांच  होती  है  ।  जांच  के  दौरान  वह  निलंबित  रहता
 है  श्रौर  जांच  जारी  रहती  है  ।  और  यदि  जांच  में  उसके  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोप  सिद्ध  हो  जाते  हैं
 तो  उसे  बर्खास्त  कर  दिया  जाता  हैँ  ।  लेकिन  यदि  जांच  में  उसके  विरुद्ध  आरोप  सिद्ध  नहीं  होते  हैं  तो
 उसे  बहाल  कर  दिया  जाता  है  और  उसका  निलंबन  निरस्त  कर  दिया  जाता  यह  एक  स्वागत
 योग्य  प्रावधान  है  ।  अब  आप  छाब्द  निलंबन  को  हटा  रहे  घारा  8  में  शब्द  निलंबन  को  हटाकर
 शब्द  पदच्युत  रखा  गया  है  ।  इसका  मतलब  यह  हूँ  कि  कोई  भी  उसे  निलंबित  नहीं  कर  सकता  ।
 आप  केवल  उसे  हटा  सकते  हैं  ओर  उसे  हटाने  के बाद  आप  जांच  करेंगे  क्षौर  फिर  आप  यह  कहेंगे
 कि  आरोप  सिद्ध  हुए  हैं  या  नहीं  जब  यह  सिद्ध  हो  जायेंगे  तब  आप  उसे  पदच्युत  कर  सकते  हैं  ।  क्या

 इस  संशोधन  का  यह  उद्देश्य  हू  ?  मैं  इसे  नहीं  समक  पा  रहा  मुझे  विद्वास  हूं  कि  निलंबन  शब्द
 को  हटाकर  पदच्युत  शब्द  रखना  खतरनाक  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  सरकार  ने  यह  संशोधन  क्यों

 प्रस्तुत  किया  हे  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन
 करू गा  कि  वह  इस  विधेयक  पर  पुनविचार  इसे  जल्दी  में  पारित  करने  की  कोशिश  मत
 कीजिए  ।  आप  कृपया  देखिए  कि  जब  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा  गया  था  तो  क्या  रिकार्ड  किया
 गया  था  और  क्या  आपत्तियां  थीं  ?  क्या  कारण  थे  ?  आप  1968  में  अच्छी  तरह  विचार-विम्श
 करने  के  पदचात्  बनाए  गए  विधेयक  से  छेड़खानी  क्यों  कर  रहे  आपने  इसका  अध्ययन  करने  की
 कोशिश  नहीं  की  हूँ  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्रो  रेणपद  दास  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  जब

 यह  इस  सभा  में  पहली  बार  लाया  गया  था  तो  उस  समय  सभी  विपक्षी  नेताओं  ने  इसका  विरोध
 किया  था  ।  और  जब  यह  प्रवर  समिति  को  भेजा  गया  तो  विपक्ष  ने  समिति  की  बंढकों  में

 इसका  विरोध  किया  था  ।  हमारे  पास  इस  विधेयक  को  दुढ़ता  से  विरोध  करने  के  स्रिवाय  झौर  क
 विकल्प  नहीं  हैं  ।

 थी
 ७

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ही  राज्यों  के अधिकारों  का  अतिक्रमण  करना  हैँ  ।  विधेयक  का
 भ्रभिप्राय  देश  के  कमंकारों  ओर  पूरे  श्रमिक  बल  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  नियंत्रित  करना  हैं  ७ਂ
 इन  दो  कारणों  से  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 यद्यपि  यह  अत्यन्त  साधारण  प्रतीत  होता  है  लेकिन  यदि  हम  इन  दो  उपबन्धों  को  लें  अर्थात्
 घारा  8  और  दूसरा  है  घारा  11  इनसे  यह  सिद्ध  होगा  कि  सरकार  का  इरादा  इतना  निष्कपट

 नहीं  है  जितना  यह  प्रतीत  होता  है  ।  पहले  तो  मूल  भ्रधिनियम  की  घारा  8  में  खण्ड  (1)  में  कमंकार
 को  निलंबेत  करने  का  उपबन्ध  था  कितु  इस  विधेयक  में  यह  सुकाव  दिया  गया  हूँ  कि
 करनेਂ  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  इसका  अर्थ  यह  हँ  कि  सरकार  उन
 सभी  कमंकारों  की  हटा  देना  चाहती  है  जो  सरकारी  संस्थानों  के  प्रबन्ध  के  आदेश  का  पालन  नहीं
 करेंगे  ।
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 अभी  अभी  इस  सदन  में  महंगाई  भत्ते  के  संबंध  में  चौथे  वेतन  आयोग  के  निर्णय  की  घोषणा
 की  गई  यह  निर्णय  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  था  ।  कोई  नहीं  जानता  हैं  कि  क्या
 यह  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  पर  भी  लागू  कम  से  कम  सभी  सरकारी  उपक्रमों
 पर  तो  नहीं  ।  विभिन्न  सरकारी  उपक्रमों  के  कमंचारियों  की  शिकायत  का  यह  एक  कारण  है  ।  इस
 कारण  से  वे  हड़ताल  कर  सकते  यदि  कर्मकार  हड़ताल  करते  हैं  और  यदि  वे  इन  सरकारी
 उपक्रमों  के  प्रबंध  के  आदेश  का  पालन  नहीं  करते  हैं  और  यदि  इन  उपक्रमों  में  कोई  हड़ताल  होती  हैं
 तो  हड़ताली  कमंकारों  का  क्या  तो  सहसा  प्रबंध  यह  समभेगा  कि  वे  स्थापनाओं  के  काम  में
 बाधा  डाल  रहे  हैं  और  वे  हड़ताली  कमंकारों  को  हटा  भी  सकते  हैं  ।

 पिछले  उपबन्ध  में  प्रबन्ध  कमंकारों  को  केवल  निलंबित  कर  सकते  थे  ।  कितु  इस  संशोधन
 विधेयक  के  अनुसार  उन्हें  सरकारी  तौर  पर  निकाला  जा  सकता  हे  ।  इससे  यह  व्यक्त  होता  हैँ  कि
 सरकार  का  इरादा  बदनीयती  का  इससे  यह  इरादा  भी  छुपता  नहीं  जो  उन  कमंकारों  के
 विरुद्ध  है  जो  अनेक  वर्षों  से  संघं  कर  रहे  इस  ह॒द  तक  हम  कह  सकते  हैं  कि

 यह  विधेयक  कर्ंकारों  और  जनता  के  विरुद्ध  इसीलिए  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध
 करता

 मूल  अधिनियम  की  घारा  में  जो  दूसरा  उपबन्ध  वह  यह  है  कि  खंड  (iii)  में
 शब्द  का  लोप  किया  जाए  ।  पिछले  उपबन्धों  में  खतराਂ  वाक्यांश  अतः
 शब्द  सशतं  था  ।  शब्द  से  पहले  खतराਂ  शब्द  है  ।  कितु  इस  संशोधन  विधेप्रक  में  यह
 व्यवस्था  की  गई  है  कि  शब्द  का  लोप  किया  यह  कह  खतरे  के  अर्थ  को  और
 भी  बड़ा  किया  गया  है  ।  पिछले  उपबन्ध  में  खतरे  के  साथ  शब्द  था  ।  इस  प्रकार
 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  तब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  था  जब  तक  खतरा  सन्निकट

 नहीं  हो  ।  क्तु  इसमें  शब्द  का  लोप  किया  गया  है  ।  अब  केन्द्रीय

 भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  शक्ति  व्यापक  रूप  में  बढ़ा  दी  गई  जिसके  द्वारा  वे  हड़ताली  कमंकारों
 के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  कर  सकते  इसी  के  मुझे  प्रबन्ध  के  काम  के  संबंध  में  कोई
 शंका  नहीं  है  ।  कितु  जब  प्रबंध  के  समक्ष  कोई  संकट  होता  है  तो  वह  अनचाहे  हड़ताली  कमंकारों  के

 विरुद्ध  कायंवाही  करने  के  लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  सहायता  लेता  है  ।  इस
 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  कमंकारों  और  कमंचारियों  के  हितों  के खिलाफ  काम  करता

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  उपबन्ध  अपने  आप  में  लोकतन्त्र-विरोधी  और  कमंकार-विरोधी  है  ।  अतः  मै

 इस  संशोधन  विधेयक  का  पूर्ण  रूप  से  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  अयूब  खां  :  चेयरमेन  मैं  इस  बिल  की  हिमायत  में  खड़ा  हुआ
 यह  सेंट्रल  इंडस्ट्रियल  सिक्योरिटी  फोर्स  एक्ट  1968  में  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  में  इस  फोस  के

 अर्तियारात  को  रेग्रुलेट  करने  के  लिए  बनाया  गया  था  ।  इस  एक्ट  में  कुछ  कमियां  थीं  जिनको  दूर
 करने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया

 इस  बिल  में  जो  तरसीम  लायी  गयी  हैं  वह  जरूरी  हैं  ।  इस  फोस  के  अख्तियारात  को  वाजेह

 करने  के  लिए  जरूरी  ज॑से
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 मोहम्मद  अयूब

 मूल  अधिनियम  की  घारा  8  के  खंड  (i)  या  निलंक्षित  कर  सकेगाਂ  छाब्दों  के

 स्थान  पर  कर  सकैगा  या  हटा  सकेगा  शब्द  रखे  जाएगे  ।

 इस  फोस  के  अफसर  को  यह  अख्तियारात  थे  कि  वे  अपने  सवोरडिनेट  को  सस्पेंर  तो  कर  सकते
 थे  लेकिन  रिमूव  नहीं  कर  सकते  थे  ।  सर्स्पेंड  अख्तियारात  को  वाजेह  नहीं  करता  इसलिए  इसमें

 की  जगह  लफ्ज  रखा  गया  है  जो  कि  जरूरी

 इस  तरह  से  दूसरी  जो  तरमीम्र  है  इन  सेक्शन  10  आफ  द  प्रिसिपल  एक्ट  |

 मूल  अधिनियम  की  घारा  10  खंड  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  खंड  रखे

 अर्थात्  :--

 (a)  औद्योगिक  उपक्रमों  और  संस्थापनों  के  कमंचारियों  का  संरक्षण  और  बचाव
 करें  न्न्नन्न्न  ।

 सिर्फ  इस  पर  जोर  दिया  गया  है  लेकिन  जो  अमेंडेड  सेंवशन  है  इसमें  कहा  गयां
 है  कि

 और  खंड  में  निदिष्ट  औद्योगिक  उपक्रमों  और  संस्थापनों  के  कमंचारियों  का
 संरक्षण  और  बचाव

 इसका  मतलव  यह  है  कि  इंडस्ट्रियल  अंडरटेकिग्ज  में  वर्कंसं  ओर  एम्पलाईज  जो  हैं  उनकी
 हिफाजत  की  जिम्मेदारी  वाजेह  की  गयी  है  इस  अमेंडमेंट  के  तहत  ।  यह  भी  तरमीम  जरूरी  इसी
 तरह  से  सेक्शन  11  आफ

 द  प्रिंसिपल  एक्ट  इसमें  तरमीम  की  गई  इसमें  मजीद  देखना
 मेरे  ख्याल  से  सरकार  ने  बहुत  ज्यादा  अख्तियारात  दिए  हरएक  अफसर  फोस  के  हर  एक
 मेंबर  को  ये  अछ्तियारात  नहीं  होने  इसके  लिए  कोई  रैंक  मुकरर॑  करना  क्योंकि
 अनलिमिटेड  अख्तियारात  दिए  गए  इसमें  मेरी  गुजारिश  है  कि  इसको  देखा  जाए  कि  किसको  ये
 अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  या  नहीं  ।  अनलिमिटेड  अस्तियारात  फोस  के  हर  एक  मेंबर
 को  नहीं  दिए  जाने  किसी  लेवल  या  किसी  रैंक  आफिसर  ये  अख्तियारात  दिए
 जाए  ।

 इस  गुजारिश  के  साथ  मैं  इस  अमेंडमेंट  इस  बिल  की  ताईद  करता
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 उपक्रमों

 श्रो  तम्पन  बासस  :  समापति  इस  विधेयक  के  अत्यन्त  गम्मीर  परिनाम
 निकलेंगे  ।  यह  मेमने  के  रूप  में  भेडिया  इससे  विभिन्न  सावंजनिक  उपक्रमों  मैं  औद्योगिक  धषंबंचों
 पर  गंभीर  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  हड़तालों  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  किसी  भी  अवरोध  के
 बिना  इस  विधेयक  द्वारा  अपनी  इच्छा  से  सम्बद्ध  होने  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  |  जब  शब्द
 का  अर्थ  बदल  दिया  जाता  है  तो  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यह  अद्ध-सेनिक  बल  कानून  भी  किसी  अन्य
 साघारण  श्रक्रिया  के  बिना  विसी  व्यक्ति  को  नजरबन्द  कर  सकते  हैं  ।  यह  कसी  भी  अपराध
 की  संज्ञेयता  पर  इन्हें  हिरासत  में  ले  सकते  हैं  ।  वे  कामिक  वर्ग  के  विरद्ध  इस  विधेयक  का  प्रयोग

 अतः  मैं  इस  विधेवषक  का  विरोध  करता  हूं  ।  सरकार  को  यह  भाश्वासन  देना  चाहिए  कि
 इसका  उपयोग  श्रमिक  वर्ग  के  खिलाफ  नहीं  किया  जाएगा  ।  मुझे  शंका  है  कि  इसका  श्रमक  वर्ग  के
 खिलाफ  ही  प्रयोग  किया  जाएगा  ।

 दूसरा  सुहा  है  कि यदि  हम  इस  समय  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  शिइलेणण  करें  तो
 वास्तव  में  यह  राज्यों  में  एक  नई  बादशाहत  रथापित  की  गई  है  ।  अनेक  बार  केन्द्रीय  औद्योगिक  <

 सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के बीच भगड़े के समाचार मिले हैं । इन मगड़ों के मामले दर्ज विए गए हैं और यह मामले कोचीन बन्दरगाह में लम्बित पड़े हैं । वास्तव में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ते स्थानीय पुलिस के साथ झगड़ा किया था । यह क्षेत्राधिकार झर कानून का प्रइन बन जाता है । सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को युक्तिसंगत बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही है ताकि इस प्रकार के झगड़े न हों । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसके साथ-साथ अनेक सावंजनिक क्षेत्र उपत्रमों जहां पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल काम कर रहा वहां गैर-सरकारी सुरक्षा बल 82
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 भी  इसी  प्रकार  झनेक  एजेन्सियां  हैं  जो  देश  के  विभिन्न  भागों  में  गैर-सरकारी  सुरक्षा  सेवा  चला
 हु

 रहे  वे  भूतपूर्व  सैनिकों  की  भर्ती  करते  हैं  ।  वे  एक  सूची  बना  लेते  हैं  और  कहते  हैं  कि  इन्हें
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  काम  करने  के  लिए  भेजा  जा  रहा  मैंने  ऐसे  अनेक  उदाहरण  देखे

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  सुरक्षा  बल  के  नाम  पर  गैर  सरकारी  सुरक्षा  बल  स्थापित  ३  के
 शोषण  हो  रहा  है  जिसकी  ओर  ध्यान  दिया  जॉना  चाहिए  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  ने  ऐसी  अनेक
 संस्थाओं  को  अनुज्ञा  प्रदान  की  वे  किसी  अन्य  रंग  की  वरदी  पहनते  वे  भी  केन्द्रीय  औद्योगिक
 सुरक्षा  बल  के  साथ-साथ  काम  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  आइश्चयं  है  कि  यदि  किसी  कारखाने  में  कर्मंकारों
 की  संख्या  गैरसरकारी  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  से  कम  होगी  तो  स्थिति  कैसी
 होगी  ।  इस  विसंगति  को  दूर  करना  है  और  इसके  लिए  किसी  प्रकार  के  समन्वय  की  आवद्यकता

 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  बहुत  खतरनाक  है  और  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि
 इसको  वापस  लिया  जाए  और  सरकार  इस  देश  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  और  गैर-सरकारी
 सुरक्षा  बल  के  कार्य  की  और  जांच

 थी  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :  सभापति  यह  जो  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 विधेयक  लाया  गया  इसका  मैं  पुरजोर  विरोध  करता  में  इस  विधेयक

 के  द्वारा  आप  संशोधन  करना  चाहते  हैं  ।  देखने  में  तो  यह  बहुत  साधारण  लेकिन  असल  में  बहुत
 खतरनाक  जो  अधिकार  मिले  हुए  है  मजदूरों  उन  पर  कुठाराघात  हड़ताल  को  रोकने
 के  लिए  भी  इसको  इस्तेमाल  किया  जा  सकटा  1983  में  भी  यह  संशोधन  किया  गया  था  और
 अब  फिर  किया  जा  रहा  है  ।  खंड-आठ  में  निलम्बित  करने  का  अधिकार  दिया  हुआ  उसमें  अब

 हटाने  की  बात  लाए  हैं  ।  यह  सबसे  ज्यादा  खतरनाक  है  ।  कोई  चार्ज  होता  है  तो  तभी  निलम्बित
 करते  हैं  और  उसके  बाद  जांच  करते  हैं  और  फिर  हटाने  की  अक्रिया  होती  अब  तो  सीधे  हटाने
 की  बात  आप  इससे  तो  यही  जाहिर  होता  इससे  आवके  इरादे  का  पर्शाफाश  होता
 पहले  भी  इस  विधेयक  का  पुरजोर  विरोध  हुआ  उसके  बाद  भ्रवर  समिति  को  सौंपा  गया
 प्रवर  समिति  की  रिपोर्ट  पर  बहस  होनी  चाहिए  उसके  बाद  ही  इस  विधेयक  को  लाना  चाहिए
 था  ।  एक  तरफ  तो  आप  लोकतंत्र  की  दुहाई  देते  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  आप  लोकतंत्र  पर  कुठाराघात
 करते  हैं  ।  कमी  तो  आप  कहते  हैं  कि  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण  कर  रहे  हैं  ओर  कभी  आप  केन्द्रीयकरण
 करते  इससे  आप  राज्य  सरकार  के  अधिकार  ले  जब  श्राप  समाजवाद  की  बात  करते

 लोकतंत्र  की  रक्षा  की  बात  करते  हैं  तो  इस  विधेयक  को  वापिस  लेना  चाहिए  ।  सारे  अधिकार
 आपको  पहले  से  मिले  हुए  इसमें  सशोधन  की  जरूरत  नहीं  इसलिए  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  समापति  मैं  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  संशोधन
 विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।  इंडस्ट्रीयल  पीस  मेनटेन  करने  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  ज॑ंसा  कि
 कई  माननीय  सदस्यों  ने  मैनेजमेंट  पाव्स  का  मिस  यूज  कर  सकती  है  मजदूरों  के
 इसलिये  इसका  ध्यान  रखना  बहुत  जरूरी  है  ।  हमारे  देश  में  पाव्स  का  मिस  यूज  होता  है  ।  सी०आइ०
 एस०एफ०  को  इंडस्ट्रीज  में  और  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  में  रखा  जाता  ये  लोग  लॉ  एंड  आडंर

 सिचुएशन  खराब  होने  पर  कोई  काम  नहीं  कर  सकते  जो  रिजवं  फोसं  इंडस्ट्री  में  रहती  है
 बाहर  से  इंस्ट्रक्शन्स  लेनी  पड़ती  लॉ  एण्ड  आर्डर  स्टेट  सबजेक्ट  उसके  लिए  सी०आइ०एस०
 एफ०  के  लिए  क्लीयर  इंस्ट्रक्शन्स  होनी  चाहिए  कि  स्टेट  की  इंस्ट्रक्शन  के  बिना  वह  एक्शन  ले  सकती
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 [  कुमारी  ममता  बनर्जी  ]

 है  या  नहीं  ।  इस  पर  पोजीशन  वलेरीफाइ  होनी  किसी  को  अरेस्ट  करने  का  मौका  आयेगा
 तो  जो  यूनियन  है  उसके  साथ  बातचीत  करना  जरूरी  स्ट्राइक  और  डिमान्सस््ट्रेशन  के  समय
 मैनेजमेंट  पावर  का  मिस  यूज  कर  सकती  मैनेजमेंट  को  वन-साइडेटपावसं  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 यूनियन  को  कांफोड़ेंस  में  लेना  चाहिए  चाहे  वह  कम्युनिस्ट  या  एच०एम०्टी०  की  यूनियन
 उसकी  राय  लेनी  सी०आई०एस  ०एफ०  में  एक्स-सर्विसमेन  को  भर्ती  किया  जाना
 देश  के  लिए  जिन  लोगों  ने  काम  किया  उनको  अपोरच्युनिटी  दीजिए  |  इंडस्ट्रीयल  पीस  रखने  के
 लिए  एक्स-सविसमैन  को  भर्ती  करना  बहुत  जरूरी  इन  शब्दों  के  साथ  हैं  अपनी  बात  समाप्त

 हूं  ।

 डा०  दसा  साभ्त  दक्षिण  :  समापति  ससस््कारी  क्षेत्र  के  188  उद्यमों  में
 40  हजार  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  कमंचारी  हैं  शोर  हाल  ही  उनमें  से  400  को

 प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  मैंने  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  जिससे  ऐसा  अनुमव  होता  है  कि
 चीन  के  फ्रट  पर  कुछ  हो  रहा  रिपोर्ट  के  अनुसार  वे  अभी  तक  75.84  लाख  रुपये  को  चुराई  गयी
 सम्पति  बरामद  करने  में  सफल  हुए  1806  अपराधी  गिरफ्तार  किए  गए  आप  इन  70  हजार
 लोगों  पर  बहुत  घन  व्यय  कर  रहे  क्या  आपने  कभी  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  की  है  कि  वे  किस

 हृद  तक  राष्ट्रीय  कार्यों  मे ंसहायता  कर  रहे  हैं  श्रौर  किस  हृ॒द  तक  वे  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  सुरक्षा
 कर  रहे  हैं  ?  परसों  ही  नागपुरःके  आथुध  कारखाने  में  मीषण  आग  लग  गयी  जिसमें  6  हजार
 लोगों  को  उस  स्थान  से  हटाया  गया  मैं  इस  बल  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  प्रति  योगदान
 जानना  चाहता  हूं  ।  यह  इस  समा  में  बताया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मझगांव  गोदी  की  यूनियन  से  सम्बन्धित  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  में  मुख्य  अपराधा
 बड़  अधिकारी  हैं  |  के  सारी  घनशाशि  खींच  रहे  कुछ  क्षेत्र  के  लोगों  से  जुड़े  पिछले
 आठ  महीनों  में  मारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लि'मटेड  में  कोई  क्राम  नही  हुआ  और  ठेका  बाहर  के  लोगों  को
 दिया  गया  है  ।  अ्ं-संनिक  बलों  को  दरवाजे  पर  तंतात  करने  वा  क्या  लाभ  है  ?  क्या  वे  श्रमिकों
 की  रक्षा  कर  सकते  हैं  ?  आप  एक  यूनियन  नेता  हैं  ।  क्या  श्रमिकों  के  बीच  किसी  प्रकार  का
 मतभेद  हैं  ?  वहां  कोई  मतभेद  वे  नागरिक  वे  आम  लोग  जब  ऐसे  लोग  दरवाजे

 फंक्ट्री  में  कायं  रत  हैं  तो  आप  वहां  कुशल  प्रशिक्षण  वाले  अद्धं-सेनिक  बल  ला  रहे  इसकी  क्या
 आवश्यकता  है  ?  वे  अगर  किसी  पर  आक्रमण  करते  हैं  तो  वे  उन्हें  गिरफ्तार  कर  सकते  क्या  आपके
 पास  श्रमिकों  को  आपस  में  लड़ने  का  कोई  उदाहरण  है  ?  आप  उन्हें  यह  मनमाना  अधिकार  क्यों

 हैं  ?  भगर  कोई  खतरा  होता  तो  वे  उन्हें  गिरफ्तार  कर  सकते  अब  वे  किसी  भी
 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  ख़बते  यह  तो  ण्यादती  है  ।

 सोच-विचार  किए  बिना  सरकार  ऐसा  विधान  लाता  चाहती  है  भोर  अनावइ्यक  घन  खर्च
 कर  रही  ये  श्रमिक  ओश्वोगिक  विवाद  अधिनित्रम  ओर  स्थायी  आदेश के  द्वारा  शासित  होते  हैं  ।

 मझूवांव  गोदी  पर  विभिन्न  समयों  पर  14  हजार  श्रमिक  आते  आपने  अद्धं-सेनिक  बल  को
 दरवाजे  पर  तेनात  कर  रख्ये  उनके  पास  अब  303  राइफल  नहीं  उन्हें  भव  नई  मशीनें  दी  गई

 वे  दरवाज  पर  संनिकों  के  ज॑से  कारंवाई  करने  जा  रहे  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  क  यह्
 निएचय  ही  मजदूरों  के  असंतोष  में  वृद्धि-करेगा  ।
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 इसके  अतिरिक्त  मजदूरों  की  हड़ताल  धीरे  काम  धरता  आंदोलन
 इत्यादि  का  वैधानिक  अधिकार  है  ।  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  का  उन्हें  क्या  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ?
 रूस  भी  मजदूरों  को  उनके  हड़ताल  का  अधिकार  देने  पर  विचार  ब्.र  रहा  जबकि  आप  यहां
 अं  बलों  के  हाथों  में  स्टेनगन  देकर  तैनात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  आपके  कहने  का  तात्पयं  है  कि  भारत  में  हड़ताल  का  अधिकार  नहीं
 है  ?  लेकिन  उन्हें  जन-सम्पत्ति  का  नुकसान  करने  का  कोई  श्रधिकार  नहीं

 डा०  वत्ता  सामंत  :  सैनिकों  को  दरवाजे  पर  स्टेनगन  देव.र  खड़ा  करने  की  जरूरत  क्या
 मैं  कहुंगा  कि  यह  विधान  अनुचित  इसकी  आवश्यकता  नहीं  ज॑साकि  मैंने  कहा  ऐसे  सैनिक
 बल  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  दरवाजे  पर  तैनात  करने  से  निश्चय  ही  मजदूरों  के  असंतोष  में  वृद्धि
 होगी  ।  मभगांव  गोदी  में  हमने  इसका  कड़ा  विरोध  किया  वे  मजदूरों  से  निपटने  का  तरीका  नहीं
 जानते  हैं  ।  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्णतया  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  में  दूसरे  और  अंतिम

 सशोधन  का  पृर्णंतया  विरोध  करता  हूं  ।

 5.00  म०प१०

 इसमें  ऐसा  भी  कहा  गया  है  कि  आप  शब्द  को  हटा  दें  ।  मेरे  विचार  से  वे  कमंचारी
 को  निलबित  नहीं  करने  जा  रहे  वे  अपने  साथी  कमंचारी  को  भी  निलंबित  नहीं  भ्रतः  हर
 ऐसे  शब्द  को  हटाया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरे  पक्ष  के  अनेक  सदस्य  यह  कह  रहे  थे  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  अवकाशप्राप्त  सेन्य

 बल  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  वे  ज्यादा  अच्छे  और  अनुद्यसित  लोग  हैं  ।  मैं  आग्रह
 करू  गा  कि  आप  कृपया  ऐसी  भावना  का  उद्योगों  में  निर्माण  ना  करे  ।  वे  सीमा  के  लिये  तो  अच्छा  हो
 सब-ते  है  लेकिन  उन्हें  दरवाजे  पर  तैनात  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  दत्ता

 सामंत  ही  एकमात्र  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  इस  वधेयक  का  तीकब्रता  से  विरोध  किया  है  और

 दूसरे  लोगो  ने  मात्र  विपक्ष  में  होने  के  नाते  इसका  विरोध  किया  उनकी  मुख्य  आलोचना  थी  कि

 मजदूरों  को  परेशान  नहीं  किया  जाना  उन्हें  बिना  मतलब  परेशान  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  ।

 आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  ने  1968  में  अपना  कार्य  शुरू  या

 और  फलस्वरूप  1983  में  एक  अधिनियम  लाया  छुरू  में  यह  मात्र  3192  सदस्यों  का  बल  था

 जो  कि  बाद  में  बढ़कर  63,000  हो  गया  ।  इतना  ही  नहीं  वे  अब  देश  के  182  अधिष्टानों  को  सुरक्षा

 प्रदान  कर  रहा  सरकार  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बलों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करके  करीब  200

 अधिष्ठानों  को  सुरक्षा  अदान  करने  के  लिए  कोशिश  कर  रही  1968  से  लेकर  अब  तक  केन्द्रीय

 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।

 इस  बारे  में  मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  मैं  असम  का  रहने  वाला  हूं  और  वहां  मैंने  असम

 आंदोलन  के  दिन  देखे  आपने  कहा  है  कि  इस  बल  को  दरवाजे  से  हटा  लिया  जाना  चाहिए  और

 उसे  वहां  नहीं  रखना  लेकिन  असम
 आंदोलन

 के  वक्त
 हमने

 देखा  है  कि  के-द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  और  तैल  शोधक  कारखाना
 का  सुरक्षा  प्रदात  करके  सराहदीय

 कार्य  किया  उन्होंने  अपना  कार्य  बहुत  सी  उत्तरदायित्व  के  साथ  निभाया
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 श्री  सत्यगोपाल  सिश्ष  :  सभी  म।मलों  में  यह  सच  नहीं  चंडीगढ़  के

 कनन््डक्टर  कम्पलेक्स  के  मामले  में  ******

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  हमारे  लिए  सभी  यूनियनों  को  संतुष्ट  करना  कठिन  मैंने
 वादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  और  डा०  दत्ता  सामंत  की  नाराजगी  को  जानता  हूं  क्योंकि  आप  हमेशा  दिसी
 न  किसी  कारणों  से  आंदोलन  करना  चाहते  सरकार  मजदूरों  के  न्यायोचित  अधिकारों  के  विरुद्ध

 नहीं  उन्हें  हड़ताल  का  अधिकार  दिया  गया  है  और  100  घण्टे  में  से  20  और  15  घण्टे  ६डताल
 करने  में  नष्ट  हुए  सरकार  कभी  भी  इसके  विरुद्ध  नहीं  हाल  ही  में  गोदी  कमंच्यरियों
 की  हड़ताल  आपने  कहा  कि  सरकार  ने  सभी  यूनियनों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया

 सुरक्षा  बलों  का  काय॑  अष्ठानों  की  सुरक्षा  यह  कहना  गलत  है  कि  जब  सूरक्षा  बल
 अधिष्ठानों  की  रक्षा  करता  तो  यह  मात्र  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करता  यह  ठटो
 सरकार  के  हितों  की  भी  रक्षा  करता  है  क्योंकि  सरकार  भी  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  में  रुच
 रखती  है  ।

 हमारा  उहं  इय  कुछ  नया  करने  का  नहीं  यह  साधारण  संशोधन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  आप  जो  भी  कह  रहे  हैं  वह
 वाही  वृत्ांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  जानता  हूं  कि  आपकी  सरकार  ने  भी  कुछ  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय
 गिक  सुरक्षा  बल  के  लिए  आग्रह  किया  आप  कंसे  कह  सकते  एँ  कि  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ?  यह
 जो  संशोधन  लाए  गए  वे  बहुत  ही  साधारण  संशोधन  हैं  और  इसपें  सरकार  का  उहंश्य
 केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  प्रभावी  बनाना  है  ।  यह  क्सी  विशेष  प्रकार  के  श्रमिकों  को
 परेशान  करने  के  लिए  नहीं  आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि  निलम्बन  श्रमिकों  के  विरुद्ध
 नहीं  है  ।

 इसके  मूल  प्रारूप  में  एक  गलती  थी  जिसे  ठीक  किया  गया  सेवा  से  हटाने  की  व्यवस्था
 हमेशा  यह  एक  अंतर्निहित  अधिकार  है  और  इसका  सशोघन  ६:र  हम  कोई  नई  चीज  नहीं
 ला  रहे  यह  पहले  से  ही  मैं  कह  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  प्रतिष्ठानों  का

 सुरक्षा  वायं  बड़े  प्रभावी  और  कुशलतापूर्वक  ढंग  से  कर  रहा  श्रमिक  वर्ग  से  टकराव  का  हमारे
 पास  कोई  कारण  नहीं  है  ।  दरअसल  हम  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करते  हैं  ।  यह  बहुत  ही
 विधेयक  हें  और  मुझे  आशा  हे  कि  आप  सब  इसे  स्वीकार  -

 समापति  महोदय  :  प्रइन  यह  हे  :

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  में  और  संशोधन  करने  वाले
 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 समापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी
 प्रनन  यह  +  हु  ः

 खंड  2  से  5  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”  i

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  2  से  5  विधेयक  में  जोड़ दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथः  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रककृष्व  स्वोक्त  ।

 खुंड  ],  प्रधिनियमत  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।
 श्री  संतोष  मोहन  वेब  :  में:प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  |ਂ

 तप्भापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 श्री  के०  रामचन्ध्र  रेड्डी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  केन्द्रीय  औद्योगिक
 सुरक्षा  बल  कोी  प्रदत्त  गिरफ्तारी  अधिकार  का  प्रयोग  श्रमिकों  के  विरुद्ध  नहीं  क्या  या
 आप  कोई  गारंटी  देंगे  ?

 डा०  दत्ता  सामंत  :  गृह  मंत्री  कोई  गारंटी  नहीं  दे  सकते  ।  केन्द्रीय  औद्यो गक  सुरक्षा  बल  को  ये
 सभी  अधिकार  इस  देश  में  श्रमिक  वर्ग  के  आंदोलन  को  दबाने  के  लिए  दिये  गये  मैं  इस  विधेयक
 का  विरोध  करता  हूं  और  वाक  आउट  करता  हूं  ।

 5.063  स०प०

 समय  डा०  दत्ता  सामंत  सभा  से  बाहर  चले

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  ज्योतिषी  नहीं  हूं  ।  यहां  बंठकर  मैं  बाद  में  पंदा  होने  वाली
 किसी  स्थिति  का  श्रनुमान  नहीं  लगा  सकता  ?  मैं  इसके  बारे  में  कोई  गारंटी  नहीं  द ेसकता  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  यह  विधेयक  श्रमिकों  के  हितों  के  विरू  *

 सभापति  महोदय  :  कृपया  नहीं  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  कार्यवाही  बृतान्त  में  कुछ
 भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )  *

 श्री  तम्पन  थामस  :  यह  विधेयक  श्रमिक  वर्ग  के  विरुद्ध  है  ।  मैं  इसका  विरोध  फरता  हू  »ोर

 मैं  विरोध  स्वरूप  बाहर  जाता  हू  ।

 व॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 5.073  मण्प०  +  *

 समय  श्री  तम्पन  थामस  सभा  से  आहर  चले

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  हे  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 5.08  मण्प०

 नियम  193  के  भ्र्षीन  चर्चा

 केन्द्रीय  सरकार  को  सेवाओं  में  अनुसुचित  जाति  और  अनुसूर्चित  जंनजाति  के  व्यक्तियों  का
 प्रतिनिधित्व  बढ़ाये  जाने  को  दृष्टि  से  आदेशों  को  उदार  बनाया

 समापति  महोदय  :  अब  हम  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  सज्य  मैंत्नी  द्वारा

 19  1989  को  सभा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर/सेवाओं  में  अनुसु चित  जाति  झौर  अनुसूचित
 जनजाति  समुदायों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  आदेशों  को  उदार  बनाने  के  बारे  में  दिये  गये

 वक्तव्य  पर  श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  द्वारा  4  1989  को  उठायी  गई  चर्चा  पर  आगे  चर्चा

 श्रो  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  समापति  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  19  1989  को  समा  में  केन्द्रीय  सरब।र  के  पदों  पर/सेवाओं  में

 अनुसूचत  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  समुदायों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ान  की  दृष्टि  से  आदेशों
 को  उदार  बनाने  के  बारे  में  किए  गए  वक्तव्य  पर  श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  जो  बहस  शुरू  की  गई

 हैं  और  जो  विषय  उठाया  गया  उस  संबंध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  स्वयं  इतनी
 चितित  और  मचेष्ट  हूँ  कि  देश  के  आदिवासी  और  हरिजनों  का  विकास  हो  और  उसके  संबंध  में
 उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  अनेकों  कानून  और  नियमों  को  बनाया  गया  हूँ  और  उंन  पर

 पूवंक  पालन  किया  जा  रहा  हूँ  |  अय्यपू  रेड्डी  चूंकि  विशेधी  पार्टी  के  हैं  श्रौर  विरोधी  पार्थियों
 को  हर  चीज  को  सूंघते  चलने  की  आदत  हू  क्र  सरकार  ने  चूंकि  यह  प्रगतिशील  प्रस्ताव  सबसे  पहले
 रखा  उसमें  कुछ  अपना  क्रेडिट  लेने  की  दृष्टि  से  उन्होंने  यह  उठाया  है  ।. फिर  भी  यह  विषय  बहुत
 ही  अच्छा  है  और  हम  इस  बात  को  सैद्धांतिकरूप  से  ही  बल्कि  नैतिक  दृष्टि  से  और  नेतिक  पक्ष
 इसके  रखने  की  बहुत  जरूरत  यह  चाहते  हैं  क्योंकि  आदिवासी  और  हर्जिनों  का  केन्द्रीय  सरकार
 की  नौकरियों  के  अंदर  और  उनके  रिजरवेंशन  के  संबंध  में  जो  सरकार  ने  उसकी  नीति-को  उदार
 बनाने  की  कोशिश  की  हूँ  और  उनके  प्रतिनिधित्व  को  बढ़ाने  का  जो  प्रस्ताव  रखा  वह  बहुत  ही
 अच्छा  है  ।  इस  संबंध  में  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  तक  देश  के  ऐसे  दबे  हुए  लोग  और  दबाए  गए
 लोग  जो  ऐसे  लोगों  का  सामूहिक  रूप  देश  के  विकास  उनकी  साभेदारी  नहीं  इन्वाल्वमेंट
 नहीं  तब  तक  देश  के  चतुदिक  विकास  की  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  है  ।!'

 मैं  आ्रापको  बताना  चाहता  हूं  कि  पहले  जमाने  में  बड़े  गव॑  से  लोग  कहा  करते  थे  कि  महामारत
 काल  में  सैनिक  युद्ध  करते  राजाओं  में  यूद्ध  होता  था  और  किसान  खेतों  में  हूल  चलाया  करते
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 उन  पर  कोई  आक्रमण  नहीं  करता  था  ।  यह  भूठा  गव॑  करने  का  विषय  हो  जाता  लेकिन  यह  कहा
 जाना  बड़ा  हानिकारक  और  बड़ा  हो  सकता  है  कि  जिस  समय  देश  पर  आक्रमण  हो
 रहा  और  युद्ध  चल  रहा

 5.11  म०प०

 [  उपाध्यक्ष  महोंदय  पौठासोंन  हुए  ]
 प्र  आम  लोगों  का  उसमें  इन्वाल्वमेंट  न  उनकी  दिलचस्पी  न  हो  तो  इस  तरह  से  देश  का
 विकास  नही  हो  सकता  इसलिए  जब  देझ्ञ  में  आजादी  का  आंदोलन  चला  तो  जब  तक  तमाम
 लोगों  का  इन्वाल्वमेंट  उसमें  नहीं  हुआ  देश  के  हरिजन  और  आदिवासियों  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों
 ओर  अकलियत  जमात के  लोगों  में  सामूहिक  रूप  से  जागृति  नहीं  आई  तब  तक  देश  को  आजादी  भी

 नहीं  हम  जानते  हैं  कि  झांसी  की  रानी  और  टीपू  सुल्तान  के  जमाने  में  मी आजादी  का
 आंदोलन  सारी  बातें  हुई  लेकिन  इसमें  सामूहिक  सामेदारी  नहीं  सभी  वर्गों
 का  क्योंकि  इसमें  सहयोग  नहीं  इसलिए  हम  आजादी  से  दूर

 महांत्मा  गांधी  ने  इसको  बारीकी  से  पहचाना  था  ।  उन्होंने  देश  के  तमाम  झादिवासी
 ओर  वैसे  लोग  जिनका  इन्वाल्वमेंट  देश  की  आजादी  के  आंदोलन  में  नहीं  जो  उदासीन  जो

 बिल्कुल  अनजान  एकान्त  में  पड़े  थे  ऐसे  लोगों  को  गांधी  जी  ते  आगे  लाकर  इसमें  उनको  साभ्रेदार
 बनाया  और  वह  हरिजन  आदिवासियों  में  जागृति  लाये  और  इस  तरह  से  देश  में  आंदोलन  ने  एक
 व्यापक  रूप  पकड़ा  तब  जाकर  समुचित  रूप  में  इसके  अंजाम  सामने  इसंलिंए  हरिजनों  के
 विकास  के  लिए  जो  जंगलों  ओर  खेतों  में  काम  कर  रहे  जब  तक  सामूहिक  रूप  से  उनका

 इन्वाल्वमैंट  देश  की  सेवा  में  नहीं  होगा  तब  तक  वांछित  विकास  के  जो  उद्देश्य  वे  पूरे
 नहीं  होगे  ।

 हरिजनों  श्लौर  आदिवासियों  को  इसमें  लाने  का  एक  मनोवैज्ञानिक  और  व्यावहारिक  कारण  यह
 भी  हो  सकता  है  कि  सत्ता  में  ब्यूरोक्रेसी  नौकरशाही  के  लोग  बंठ  रहते  हैं  जो  सामनन््तवादी

 लुक  के  जो  सम्पन्न  वर्ग  के  लोग  होते  हैं  वे  छोटे  लोगों  के  विकास  से  चिढ़ते  जलते  हैं  ।

 उनमें  लोगों  के विकास  के  लिए  जो  डंमोक्रेटिक  आउटलुक  होना  समता  का  दृष्टिकोण  होना

 वह  नहीं  होता  है  और  इसीलिए  ऐसे  लोगों  को  वह  दबाने  की  कोशिश  करते  लेकिन  जहां
 ऊंची  जगहों  पर  हरिजन  आदिवासी  लोग  हैं  वे  दूसरे  वर्ग  के  लोगों  क ेविकास  और  उनकी  तरक्की  में

 भाड़े  नहीं  आते  हैं  क्योंकि  उनका  दिल  और  दिमाग  उदार  होता  है  वे  किसी  के  खिलाफ  प्रेजुडिसज

 नहीं  करते  उनके  दिमाग  में  संकीर्ण  बातें  नहीं  होती  लेकिन  जो  फंडरल  आउट-लुक  के  लोग  हैं
 जो  नौकरशाही  की  कुर्सी  पर  बेठते  हैं  जब  दूसरों  के  विकास  झ्ौर  तरक्की  की  बात  होती  है  तो  वह
 उसमें  बाघा  डालते  हमने  व्यावहारिक  रूप  से  इस  बात  को  देखा  है  कि  केन्द्र  में  जो  15  परसेट

 हरिजनों  के  लिए  और  साढ़े  सात  परसेंट  आदिवासियों  के  लिए  रिजर्वेशन  उन  जगहों  पर  भी  पूरे
 रूप  से  हरिजन  और  आदिवासी  नहीं  पहुंच  पाते  हैं  था  पहुंचने  का  अवसर  उनको  नहीं  मिलता  है  या

 उनको  उस  तरह  का  नो-हाऊ  नहीं  मालूम  है  इसलिए  उनकी  जो  वेकेन्सीज  हैं  उनको  वह  पूरा  नहीं
 कर  पाते  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  जान-बूमकर  वह  वकेन्सीज  भरी  नहीं  जाती  उन

 इसलिए  सेककर  रखा  जाता  है  कि  4  5,  10  साल  तक  यह  बात  चलती  रहेगी  तो  उन  रिक्त  स्थानों

 पर  जो  टैब्नीकली  इस  बात  की  ऐक्सटैशन  ले  लेते  हैं  ओर
 आम  लोगों  से  उसको  भर  लेते  जाम
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 [  श्री  योगेहबर  प्रसाद  योगेश

 ]
 प्रसाद  योगेश  ]

 लोगों  में  से  आते  कौन  वही  जो  ब्यूरोक्रेसी  के  अपने  खास  लोग  होते  वे  कुछ
 मान्यताओं  को  ज॑से-तंसे  पूरा  कर  के  बंठ  जाते  हैं  और  उस  समय  यही  होता  है  कि  जो  प्रमोह्न  के

 एवेन्यूज  हैं  उसमें  उनको  बाघा  पहुंचती  है  ।

 इस  सरकार  ने  बहुत  सही  कदम  उठाया  है  हरिजन  क्षादिवासियों  की  केन्द्रीय  सरकार  में  जो

 जगहें  उनकी  परसे  टेज  की  संख्या  को  बढ़ाया  जाए  तो  मेरे  ख्याल  से  यह  व्यावहारिक  कदम  है  क्योंकि
 जब  तक  ब्यूरोक्रेसी  में  उदार  दृष्टिकोण  के  लोग  नहीं  वेसे  लोग  नहीं  आएंगे  जिनमें  हरिजन  और
 आदिवासी  लोगों  के  प्रति  हिसा  का  भाव  नहीं  है  तमी  ऐसे  लोग  ज्यादा  सफल  हो  सकते  हैं  |  हम  लोगों  ने
 देखा  हैं  कि  जब  आजादी  का  आंदोलन  चला  और  उसमें  आदिवासियों  ने  महत्वपूर्ण  योगदान  किया

 वहां  पर  बड़ा  सामूहिक  इन्वाल्वमैंट  हुआ  राजा  भी  लड़  रहा  है  और  उसके  साथ  आम  लोग  भी

 लड़  रहे  हैं  और  पूरी  मुस्तेदी  और  समर्पण  की  भावना  से  लड़ाई  लड़  रहे  इसका  इतिहास  में  जिक्र
 बाता  ऐसे  आदिवासी  इलाकों  में  बिहार  के  पलामू  जिले  का  नाम  आता  उस  जगह  की  ओर
 मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जहां  कि  मेदनी  राजा  ने  लड़ाई  लड़ी  अंग्रेजों  सਂ  श्रौर
 जबरदस्त  लोहा  लिया  भ्रा  और  उस  लोहे  में  टीम  स्प्रिट  और  जो  डेडीकेशन  की  भाधनाएं  समपंण
 वी  भावना  जो-कुरबानी  और  बलिदान  का  जज्बा  उनके  दिल  में  था  बह  इस  रूप  में  बारगर

 हुआ  कि  मेदनी  राजा  ने  अंग्रेजों  के  छक्के  छुडरा  विए  और  वहां  पर  अंग्रेजों  का अधिकार  नहीं  हुआ  तो

 यह  साम्  हक  रूप  से  चलने  वाले  लोग  इनके  अन्दर  सामन्तवादी  नहीं  किसी  के
 विकास  से  उनको  जलन  नहीं  होती  इसलिए  न  केवल  एक  दृष्टिकोण  हरिजन  आदिवासियों
 की  इस  देश  के  अन्दर  प्रशासन  में  या  इस  देश  के  विकास  में  समान  साभ्रेदारी  उनका  हक
 उनका  राइट  है  बल्कि  यह  न्याय  भी  कहता  है  कि  उनको  हर  से  विकास  के  रास्ते  पर  लाया
 जाय  ।  अगर  उनको  नो-हाऊ  नहीं  मालूम  उनको  आगे  बढ़ने  के  रास्ते  मालूम  नहीं  हैं  तो  यह
 सरकार  की  जिम्मेदारी  यह  उसका  ने  तिक  कत्तंव्य  है  कि  उनको  सामने  इसलिए  हम  चाहते
 हैं  कि हरिजन  आदिवासियों  उनके  विकास  के  लिए  उनके  रिजवेंशन  के  प्रतिशत  की  जो  संख्या  है
 उसमें  वृद्धि  की  जाय  ।

 इतना  ही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  में  तो  मुस्तंदी  से  सारी  ब्रातों  को  पालन
 किया  जाता  जहां  तहां  कहीं  लेकुना  भी  कुछ  साथियों  ने  बताया  है  कि  ऊंची  जगहों  आईं०
 ए०एस०  और  आई०पी०एस०  में  जब'.यह  आ  सकते  हैं  तो  जो  क्लास  4  और  क्लास  3  की  वेकेन्सीज
 हैं  उनमें  इनको  बुलाकर  वेसे  ही  जगह  मर  देनी  उसमें  कोई  सोचने  की  जरूरत  नहीं  है  लेकिन
 जहां  तक  राज्यों  का  सवाल  राज्यों  में  इस  प्रकार  का  कदाचार  दिलाई  पड़ता  है  कि  जहां
 वेकेन्सीज  काफी  रिक्तियां  वहां  पर  आदिवासियों  की  जगह  नहीं  भरी  जाती  कहा  जाता  है
 कि  जितना  एडवरटाइजमैण्ट  उसके  मुताबिक  हरिजन  या  आदिवासी  नहीं  पहुंच  पाथे  इसलिए
 जगह  खाली  जगह  खाली  रखी  जाती  अगर  नहीं  पहुंच  पाते  हैं  तो इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि
 आदिवासियों  और  हरिजनों  के  अन्दर  अनएम्प्लायमेण्ट  की  समस्या  नहीं  वहां  पर  अनएम्प्लायमैण्ट
 की  समस्या  तो  यह  उनकी  जिम्मेदारी  बल्कि  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  कुछ  लोगों  का  यह  भी
 ख्याल  है  कि  सेमी  गवनंमैंट  के  अन्दर  तो  इस  पर  विचार  ही  नहीं  किया  जाता  कि  हरिजन
 वासियों  का  इन्वाल्वमैंट  उसमें  उनको  बहाल  किया  जंसे  म्यूनिसिपेलिटी  है  या  सी०एस०
 आई०एफ०  की  भी  चर्चा  चल  रही  इसमें  पता  नहीं  रिजवेशन  की  बात  है  कि  उसमें  मी
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 हमारे  कुछ  सदस्यों  ने  बताया  कि  इसमें  एक्स  सविसमन  लोगों  को  लिया  ठीक  एक्स
 मेन  डंडीकेटेड  डिसिप्लिड  सिपाही  हो  सकते  उनको  तो  लिया  ही  जाना  चाहिए  लेकिन  व॑से  लोगों
 की  अनएम्प्लायमैंट  की  समस्या  को  बेरोजगारी  की  समस्या  को  देखते  हुए  उनकी  मी  इन
 जगहों  पर  भर्ती  होनी  उनकी  भी  साभेदारी  होनी  एक  सरटेन  परसेंटेज  उनके  लिए
 भी  छोड़  देना  चाहिए  तो  यह  मेरा  सुझाव  है  कि  हरिजन  आदिवासियों  को  जब  तक  पूरा  तरह  से

 जगह  भर  न॒  उनको  न  केवल  एडवरटाइजमैंट  करके  अखबारों  सारे  आदिवासी  लोग  जो

 होते  हैं  वह  देहातों  में  और  जंगलों  में  वह  अखबार  नहीं  पढ़  पाते  हैं  तो  वँसे  लोगों  को  खोजकर  ऐसी
 जगहों  में  उपकी  बहाली  के  उनको  नियोजित  करने  के  लिए  सरकार  का  ध्यान  मैं  आकर्षित
 करता  उन  लोगों  को  उनका  स्थान  दिलाया  जाय  ।

 श्री  डाल  लन्द्र  जन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  लोक  शिकायत  तथा  वेंशन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  19  1989  को  सभा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर  सेवाओं  में

 अनुसूचित  जाति  और  अनुधुचित  जनजाति  समुदाय  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  जो  आदेशों
 को  उदार  बनाने  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  और  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमारे  माई  श्री  अय्यपू  रेड्डी  साहब  ने  जो  इस  पर  चर्चा  उठाई  हम  समभते  इस  चर्चा  के
 और  अच्छे  परिणाम  हमारे  सामने  हमारे  अनुसू सित जनजाति  और  अनुसूचित  जाति  के  जो
 भाई  वह  हमारे  समाज  की  बनाई  हुई  व्यवस्था  के  शिकार  हैं  और  आज  जब  हमारा  देश  और

 दुनिया  तरक्की  के  रास्ते  पर  जा  रहे  हैं  तो  हमें  इस  व्यवस्था  को  तोड़ना  उसको  तोड़ने  के  लिए

 सबसे  पहले  महात्मा  गांधी  हमारे  राष्ट्रपिता  न ेआवाज  उठाई  उसके  बाद  हमारे  देश  की  सबसे

 बड़ी  इस  देश  वो  आजाद  कराने  वाली  कांग्रेस  पार्टी  ने  इन  पिछड़े  हुए  लोगों  को

 खुशहाल  बनाने  के  लिए  कदम  सरकारी  नौकरियों  में  उनको  स्थान  देने  के लिए  एक  निश्चित

 प्रतिशत  तय  हुआ  ।  आज  वातावरण  ऐसा  नहीं  है  कि  सभी  आरक्षित  रिक्त  पद  भरे  मेरा

 सुभाव  है  +  हमारे  जो  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  आदिवासी  लोग  उनके  बीच  में  एक  ऐसा  बातावरण

 बनाया  जाये  ताकि  वे  हम  लोगों  के  समकक्ष  आ  इसके  साथ-साथ  वे  रिक्त  पद  जो  भरे  नहीं
 जा  रहे  है  विसी  कारण  तो  उनके  लिए  आपको  एक  स्पेशल  ट्रेनिंग  कोर्स  चालू  करना

 जिससे  जो  रिक्त  पद  वे  खाली  न  पड़े  रहें  और  उनके  द्वारा  ही  उन  पदों  को  भरा  मैं

 आपको  बतागा  चाहता  हूं  कि  भगवान  राम  के  जमाने  में  भी  आदिवासियों  और  पिछड़  हुए  लोगों  को

 सम्मान  मिलता  था  ।  भगवान  राम  ने  शबरी  द्वारा  तोड़े  गए  बेरों  को  बड़  प्रेम  से  हम  सब

 मगवान  राम  को  मानते  हैं  और  वे  मर्यादा  पुरुषोत्तम  राम  आज  हम  उनकी  पूजा  करते  हैं  और

 उनके  विचारों  पर  चलते  उसको  हमारे  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  वे  आगे  बढ़ाया  श्रौर  आज

 कांग्रेस  पार्टी  आगे  बढ़ा  रही  है  ।  हमें  पूर्ण  रूप  सक्रिय  रूप  से  ऐसे  माइयों  को  ऊपर  उठाने  के

 अपने  समकक्ष  लाने  के  लिए  पूरा-पूरा  योगदान  देना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त

 क्रता

 श्री  श्रीबल्लम  पाणिपग्रही  :  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  सरकार  ने  इसके

 लाभ  हानि  की  जांच  के  बाद  यह  संकल्प  किया  है  ।
 ५

 हमारा  उहँ  श्य  आधिक  तथा  अन्य

 समी  क्षेत्रों  मे ंसमानता  लाना  हमारे  समाज  में  प्राचीन  काल  से  असंतुलन  बना  हुआ  जब
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  11  1989

 [  श्री  श्रीबललम  पाणिग्रही  ]

 समाज  में  असमानताएं  हैं  तो  इन  असंतुलनों  को  दूर  करने  के  लिये  तथा  समानता  लाने  के  लिए
 कमजोर  वर्गों  और  पिछड़  लोगों  की  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  जब  तक

 ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  वे  कभी  उन्नति  नहीं  कर  पायेंगे  और  अन्य  लोगों  के

 समान  नहीं  हो  इसलिये  इस  संकल्प  का  बहुत  महत्व  इसके  विपरीत  कुछ  लोगों
 ने  किसी  नियम  या  कानून  के  उपबन्धों  से  हटने  की  दलील  भी  दी  निहित  स्वार्थी

 लोग  इस  प्रकार  की  दलील  देते  हैं  और  कानून  के  उदंश्य  को  विफल  करते  इसलिए
 दतंमान  उपबन्धों  से  स्थित  में  काफी  सुधार  होगा  और  यह  सुनिश्चित  हो  जायेगा  कि  समान
 स्थिति  पैदा  कर  दी  गई  परन्तु  साथ  ही  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति

 नहीं  होनी  चाहिये  जिसमें  पदों  को  रिक्त  रहने  दिया  जाए  क्योंकि  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।  उदाहरणार्थ  अस्पतालों  या  कालिजों  में  रिक्त  पद  तुरन्त  भरे  जाने  यदि  उन्हें  बहुत  समय
 तक  नहीं  मरा  जायेगा  तो  काम  का  नुकसान  होगा  इसलिये  ऐसी  स्थिति  पैदा  नहीं  की  जानी

 मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ताकि
 वे  लोग  अपने  कार्यों  में  सुधार  दिखा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 वारों  को  उपयुक्त  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  उचित  तैयारी  के  साथ  परीक्षा  दे  सकें  और
 शानदार  सफलता  प्राप्त  कर  सकें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  मंत्री  महांदय  के  वक्तव्य  का  पूणतः  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  जैसा
 भैंने  कहा  है  कि  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ताकि  स्थिति  न  बिगड़  सके
 और  काम  का  नुकसान  न  हो  ।  इसलिये  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 कमजोर  वर्गों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  कोई  अवधि  या  समय  सीमा  निर्घारित  की  जानी

 चाहिये  ।  हम  जानते  हैं  कि  पिछड़ापन  बहुत  दिनों  से  है  तथा  पहले  परिस्थितियां  भिन्न  थीं  इस  लिये
 उनका  रातोंरात  सुंधघार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसमें  शत  प्रतिशत  सुधार  नहीं  हो  सकता  |  मैं  अपनी
 बांत  फिर  दोहराता  हूं  कि  समाज  में  अनेक  असमानतायें  हैं  इसलिये  समानता  लाने  का  उद्देश्य  होना
 चाहिए  और  तरजींही  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  '  परन्तु  साथ  ही  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किये
 जांने  चाहिये  तथा  उनके  शिक्षण  पर  बल  दिया  जाना  चाहिये  और  जब  काम  का  नुकसान  होता  है  तो
 कालिजों  और  अस्पतालों  में  अनिश्चित  समय  तक  खाली  नहीं  रखे  जाने  चाहिये  ।  ये  पद  इस  शर्त  पर
 भरे  जाने  चाहिये  कि  जब  अनुसूचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  उपलब्ध

 होंगे  तो  इन  पदघारियों  के  स्थान  पर  इन  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को  रखा  जायेगा  ।  इस  प्रकार  यह
 सुनिश्चित  किया  जा  सकठा  है  कि  काम  का  नुकसान  नहीं  हुआ  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  इस
 वक्तव्य  का  समर्थन  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तम्पन  थाम्स  !

 श्री  बालक़वि  बैरागी  :  उपाध्यक्ष  इनको  बधाई  आज  इनका  जन्म
 दिन  है  ।
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 श्री  तम्
 पन

 बामस  :  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।  चुनावों  के  निकट  आने  पर
 यह  एक

 और  पेंतरेबाजी  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  और  प्रचार  से  भी  यह  पता  लगता  है  कि
 मंशा

 अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  हितों  की  रक्षा  करना  है  और  वे  लोकप्रियता  हांसिल

 करना  चाहते  इसਂ  वक्तव्य  का  एक  उद्देश्य  यह  ऐसा  कहने  के  लिए  मेरे  पास  कारण

 प्रोणएन०जी०  रंगा  :  क्यों  ?  कंसे  ?

 श्री  तम्पन  थासस  :  मेरे  एास  ऐसा  कहने  के  कारण  यदि  सरकार  अनुसू चित  जाति  और
 जनजाति  के  लिए  पद  सुरक्षित  रखने  में  वास्तव  में  रुचि  रखती  है  तो  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  देश
 में  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  कितने  निदेशक  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति के
 क्या  कोई  इस  पद  पर  है  ?

 प्रो०एन०जी०  रंगा  :  प्रबन्धक  के  पद  पर  पहुंचने  के  लिए  एक  सरकारी  कर्मचारी  को  कितने
 वर्ष  लगते  हैं  ?  क्या  उस  समय  इन  पदों  को  मरने  के  लिए  पर्याप्त  उम्मीदवार  थे  ?

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  किसी  भी  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  में  ऐसा  कोई
 प्रबन्ध-निदेशवः

 प्रो०एन०जो०  रंगा  :  पांच  वर्ष  पूर्व  क्या  स्थिति  थी  ?

 श्री  तम्पन  थामस  :  रंगा  मुझे  यह  वहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  यदि  सरकार  समाज  के
 प्रभावशाली  वर्ग  के  लोगों  को  कहीं  से  भी  ला  सकती  है  तो  मारत  सरकार  अनुसू चित  जाति  और  दबे

 हुए  वर्गों  के  लोगों  को  कम  से  कम  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  अध्यक्षता  के  लिए  क्यों  नही  ढूढ़
 सकती  ?  कोई  भो  नहीं  !  किर  भी  हमने  पाया  कि  इन  पदों  को  उच्च  वर्ग  के  लोगों  द्वारा  भरा  जा

 रहा  है  ।

 हमारे  राजनंतिक  तन््त्र  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  लोगों  को

 प्रमुखता  दी  गई  ?  क्या  विसी  ने  भी  एक  हरिजन  को  देश  का  प्रधान  मंत्री  अथवा  राष्ट्रपति  या

 राष्ट्रपति  बनाने  ५र  विचार  किया  है  ?  हमने  इस  दृष्टिकोण  से  कभी  भो  नहीं  सोचा  ।  हम  पाते  हैं  कि

 ऐसे  पदों  को  लेने  के  लिये  राजनंतिक  क्षेत्र  में  ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रोत्साहित  अथवा  पदोन्नत

 नहीं  क्या  यदि  आप  वास्तव  में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  उत्थान  में  रुचिं  रखते  हैं
 तो  यह  राजनतिक  तन्त्र  के  अन्तगंत  किया  जा  सकता  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  इसके  लिए
 हमारे  अन्दर  कोई  इच्छा  नहीं  है और  हमने  इसके  लिए  कभी  भी  कार्य  नहीं  किया  ।  आप  चुनावों  से

 सिर्फ  छः  महीने  पूर्व  यह  वक्तव्य  दे  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  वक्टव्य  का  क्या  परिणाम  होगा  ।
 इस  वक्तव्य  के  कारण  भू-विज्ञान  सांख्यिकी  विभाग  तथा  अन्य  छोटे  विभागों  में  लगभग  एक
 सौ  रिक्तियां  उत्पन्न  होंगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कल  प्रधान  मंत्री  हस्तक्षेप  करेंगे  और  वह
 सारे  देश  से  यह  कहेंगे  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  की  सुरक्षा
 करेंगे  ।  यह  केवल  चुनावी  प्रचार  ही  होगा  |  मैं  हस्तक्षेप  के  समय  प्रधान  मंत्री  जी  से  अथवा  मंत्री

 महोदय  द्वारा  उत्तर  देते  समथ  उनसे  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  इस  वक्तव्य  के  कारण  लाभान्वित  होने
 वाले  व्यक्तियों  की  सही  संख्या  क्या  है  ।  हम  पिछले  चालीस  वर्षों  से  इन  पिछड़  लोगों  को  सामान्य

 स्तर  तक  लाने  में  सफल  नहीं  हुए  ।  हमें  अपनी  असफलता  स्वीकार  कर  लेनी



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  ]।  1989

 [  श्री  तम्पन  थामस  ]

 मैं  एक  और  बात  कहना  मैं  इससे  प्रत्यक्ष  रूप  में  जुड़ा  हरिजन  शक्वाब्दियों  के
 शोषण  का  ५रिणाम  एक  समय  था  जब  सभी  बराबर  थे  !  कुछ  लोगों  को  अवसर  मिला  और

 उन्होंने  इसका  शोषण  किया  ।  इसलिए  हरिजन  तो  सामाजिक  आध्थिक  परिणाम  जब  एक  हरिजन
 अएना  धर्म  छोड़कर  दूसरा  धर्म  स्वीकार  कर  लेता  है  तो  उसें  आरक्षण  के  लाभ  से  वंचित  कर  दिया
 जाता  ईसाई  अथवा  इस्लाम  धर्म  स्वीकार  करने  वाला  हरिजन  केवल  अपना  घम्म  बदल  रहा
 सरग4१र  के  मुद्ाबिक  कौन  है  ?  ईसाई  धममं  में  १*वरतित  हरिजनों  को  इन  लामों  से  वंचित
 रुख्ना  हेलसिकी  क्वेन्सन  और  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  चाटर  का  उल्लंघन  यह  मानव  अधिकारों
 का  उत्लघन  विसी  को  भी  धर्म  परिवर्तन  करने  पर  उसके  कानूती  अधिकार  से  वं“चत  नहीं  किया
 जाना  चा  हए  |  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  हरिजनों  से  ईसाई  बने  लोगों  को  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लाभ  मिलने  सरकार  को  इस  बारे  में  अपनी  स्थिति  स्पप्ट  करनी

 ग्राज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  यदि  आप  वास्तव  में  दबे  हुए  वर्गों  के  हितों  में  रुचि
 रखते  हैं  तो आवश्यक  आरक्षण  तथा  संविधान  में  सशोधन  करना  ही  पड़ेगा  ।

 श्री  मोहम्मद  झयूब  खां  :  मोहतरम  डिप्टी  स्पीकर  माननीय  चिदंबरम  जी
 ने  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अयप्यू  रेड्डी  जी  को  सिफारिशें  निहित  उसका  मैं  समर्थन
 करता  हूं  ।

 आज  हमारे  मुल्क  में  जितनी  जातियों  के  लोग  रहते  उन  सबके  रख-रखाव  और  उनकी
 सामाजिक  त्था  नंतिक  जरूरतों  को  पूरा  करना  हमारा  दायित्व  हमारे  मुल्क  में  बहुत  बड़ी
 तादाद  हरिजन  और  आदिवासियों  की  मोहतरम  महात्मा  गांधी  जी  ने  उनके  बीच  में  जाकर  उनकी
 तकलीफ  को  देखा  आज  जो  रिजवेंशन  उनके  रखा  गया  उसको  पूरा  करना  हमारा
 दाथित्व  है  ।  राज्यों  में  उनके  लिए  रिजवं  वेकेंसीज  का  कोई  बहाना  बनाकर  नहीं  भरा  प्रमोशन
 के  मौके  पर  उसके  नाम  पर  कोई  शिकायत  लगाकर  उसको  वंचित  वर  दिया  जाहता  लेकिन  हम
 इस  समाज  को  कब  तक  अपने  से  दूर  करते  हमारा  फर्ज  है  कि  उनके  रख-रखाब  की  पूरी
 व्यवस्था  उनको  हर  तरह  का  सम्मान  दें  ।  अल्लाह  ने  इस  दुनिया  में  किसी  में  कोई  फर्क  नहीं

 हम  लोग  ही  इस  फर्क  को  पंदा  करते  लेकिन  जो  इन्सान-इन्ध्षान  में  फक  करता  उसमें
 नियत  का  माददा  कुछ  कम  होता  काफी  दिनों  से  एक  फिरके  को  दबाकर  रखा  लेकिन  आज
 वक्त  आ  गया  है  कि  हम  हरिजन  भाइयों  और  आदिवासी  भाइयो  को  पूरा  सम्मान  उसके

 हुकूक  को  हिफाजत  यह  हमारा  दायित्व  है  ।  सविसेस  दिए  गए  परसेंटेज  को  पूरा  किया  जाए
 और  इसके  साथ-साथ  बड़ी  सर्विसेस  फौज  आदि  में  भी  उनको  जगह  मिलनी  चाहिए  ।  कुछ  लोग
 उनका  हर  तरह  से  शोषण  करना  चाहते  लेकिन  आज  इन  लोगों  में  बहुत  बड़ी  जागृति  पंदा  हो
 गई  है  और  वे  इस  शोषण  को  बदहित  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  तो  यहां  तक  कहता  हूं  कि  उनको  हरिजन
 भी  महों  कहा  जाना  आज  यह  शर्म  की  बात  है  कि  हम  अपने  ही  मुल्क  में  किसी  वर्ग  को  छोटा

 किसी  को  बड़ा  हमारा  कर्ज  है  कि  हम  सबको  बराबर  का  सम्मान  सब  को
 सम्मान  को  दु  प्ट  से  देखें  ।  यह  तभी  होमा  जब  हम  उनके  बीच  में  जाकर  उनकी  समस्याओं  के  बारे
 में  उनकी  मदद  दिल  से  छोटे-बड़े  की  मावना  को  हटा  दें  ।

 श्र्ब

 श््ॉ
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 मेरे  क्षेत्र  में  मै  बहुत  बड़ी  तादाद  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब्स  की  उनकों  बैंकों  से  पूरी
 सुविधा  मिलनी  हाउसिंग  की  सुविधा  मिलनी  चा  सविसेस  में  दी  गई  जगहों  को  बराबर

 भरा  जाता  चा.हए  |  किसी  को  ऊंच,नीच  के  आधार  पर  या  धामिक  भावनाओं  के  आधार  पर  नीचे
 गिराने  को  कोशिश  जो  लोग  करते  उन  पर  सख्ती  से  एक्शन  लेना  उनकी  बस्तियों  में

 उनके  घरों  में  जाकर  हम  लोगों  को  उनकी  समस्याओं  के  समाधान  में  मदद  करनी  खासकर

 हम  लोगों  वा  यह  फर्ज  होना  चा  धामिक  रूप  से  भी  उनको  बराबर  का  सम्मान  मिलना

 चाहिए  ।  हमारे  यहां  मस्जिद  में  जो  व्यक्ति  जाता  उसमें  कोई  छोटा  बड़ा  नहीं  इसी  तरह
 से  इनके  अदर  भी  इस  तरह  की  कोई  भावना  नहीं  आनी  चाहिए  कि  उनको  लगे  कि  ईश्वर  या
 मगवान  में  कोई  फर्क  है  ।  अल्लाह  ने  सबको  पैदा  किया  है  और  सबको  हक  है  कि  वे  उस  ईहवर  की

 इबादत  करें  ।  अगर  कोई  इसमें  फर्क  कस्ठा  है  तो  उसमें  इन्सानियत  नहीं  बहुत  बड़ी  तादात  में

 हमारे  मुल्क  में  एक  तबका  पिछड़ा  रहे  तो  इससे  मुल्क  का  भी  नुकसान  होगा  ।  हमें  उस  तबके  को

 मुल्क  की  मूल  घारा  में  लाना  जब  यह  काम  होगा  तभी  मुल्क  को  शक्ति  मिलेगी  ।  हमारे  मुल्क  की

 एवः  तावत  बनेगी  और  हमारे  मुल्क  के  विवास  में  बहुत  बडा  योगदान  होगा  ।  ये  लोग  ज्यादातर  किसान

 हैं  और  खेतों  में  काम  करते  आज  हमारे  मुल्क  ने  खेती  में  जो  तरक्वी  को  वह  इन  लोगों  की  कड़ी

 मेहनत  की  वजह  से  ही  हो  सकी  आज  हमारे  मुल्क  ने  कृषि  के  अन्दर  एक  मुकाम  बनाया  चायना

 के  बाद  हमारा  मुत्क  गन्ना  श्रौर  फल-सब्जी  में  दूसरे  नम्बर  पर  है  और  गेहू  में  चौथे

 नम्बर  पर  यह  सब  इन  लोगों  की  कड़ी  मेहनत  के  कारण  ही  हो  सका  इसको  नकारा  नहीं
 जा  सकता  ।  ऊंचे  पदों  पर  बंढठे  अधिकारी  जो  हरिजनों  से  घृणा  करते  उनके  खिलाफ  एक्शन  होना

 चाहिए  ।  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इनके  कल्याण  के  संबंध  में  बहुत  ख्याल  रखा  है  ।  जवाहर
 रोजगार  योजना  में  इनका  पूरा  रूपाल  रखा  उनके  दल  में  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  तड़प
 उनकी  सराहना  करनी  चाहिए  ।  उन्हीं  की  प्रेरणा  से  रिजर्वेशन  की  पूर्ति  संभव  हो  उनका

 पूरा  सम्मान  और  आदर  हमें  करना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 झो  केयूर  भूषण  :  उपाध्यक्ष  गृह  मंत्री
 जी  के

 आहवाशन  पर  अनुसूचित  जाति

 प्रौर  जन-जाति  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  उदार  नीति  अपनाने  जा  रहे  इसका  सभी  की

 तरफ  से  समर्थन  होना  चाहिए  और  सुझाव  दिये  जाने  चाहिए  कि  कंसे  और  उदार  बनाया  जा  सकता

 है  ।  अभी  थामस  साहब  आलोचना  कर  गए  ओर  उन्हें  एक  ही  बात  दिखाई  दी  कि  चुनाव  नजदीक

 आ  रहा  है  इसलिए  यह  सब  कुछ  हो  रहा  दुर्भाग्य  है  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  प्रहदन  को  चुनावी  प्रइन

 बताकर  उसकी  अहमियत  को  कम  करना  विपक्ष  को  ही  शोभा  देता  हमें  तो  बड़ी  उम्मीद  थी  कि

 इस  विषय  पर  गहराई  से  चर्चा  करते  ओर  देखते  कि  जो  सुविधा  हम  दे  रहे  उसे  क॑से  उन  लोगों

 तक  पहुंचाया  जाए  और  कंसे  सुविधा  बढ़ाई  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  मैं  समभता

 अययपू  रेड्डी  साहब  इसीलिए  चर्चा  के  रूप  में  इसको  सामने  लाए  हैं  और  राष्ट्र  के  प्रति  एक  बहुत

 बड़ा  दायित्व  निमाया  णह  संसद  इसकी  जिम्मेदार  है  कि  हम  उस  वर्ग  को  जो  हमारे  देश  का

 आधार  शिला  हमारी  नींव  का  पत्थर  है  आदिवासी  और  उसको  कंसे  आगे  बढ़ाए  ।  फोज

 में  देखें  तो  हमारे  देश  की  सरहद  पर  ये  लोग  डटे  हुए  खेतों  शहरों  में  आप  जहां  मी  सम्पूर्ण

 विकास  देख  रहे  उसके  मूल  में  ये  अनुसूचित  जाति  और  जन-जाति  के  लोग  ही  हमने  उनके  प्रति

 क्या  किया  शासन  जो  काम  उनके  लिए  करने  जः  रहा  वह  प्रधान  मंत्री  जी  की  मावना  के  अनुकल
 मैं  यह  कहते  हुए  गे  महसूस  करता  हूं  कि  जिसने  संद्धान्तिक  रूप  वह  एक  महान  व्यक्ति

 था  ।  अन्त्योदय  जिसको  नाम  माखिरी  आदमी  के  उदय  होने  तवः  वहां  तक  इस  देश  को  हम  ले
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 [  श्री  केयूर  भूषण  |

 वह  गहात्मा  गांधी  जी  महात्मा  गांधी  की  वाणी  को  ज्यों  का  त्यों  लागू  करने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  वह  राजीव  गांधी  हैं  ।  वे  उसको  उसी  रूप  में  आगे  बढ़ा  रहे  आप  दुनियां  में  शांति  की
 ओर  जायेंगे  तो  आपको  दिखेगा  कि  वह  गांधी  जी  की  वाणी  बोल  रहे  हैं  और  दुनिया  उनको  देख  रही

 विच्व  में  शांति  लाने  का  आदर्श  महात्मा  गांधी  ने  सामने  रखा  और  दुनिया  को  नई  दिशा
 “

 दूसरा  था  आखिरी  आदमी  के  आंसू  पोंछने  उसको  ऊपर  उठाने  का  वही  संकल्प  आज  राजीव  गांधी

 पूरा  के  रहे  हैं  ।  हमारी  पार्टी  और  हम  सबको  इसका  गवं  किसी  ने  कहा  कि  दूसरी  पाटियां

 इसको  क्यों  नहीं  उठा  रही  हैं  !  उनके  पहले  राजीव  गांधी  ने  क्यों  इसमें  होड़  होनी  चाहिए  ।
 मगर  समझ  की  कमी  हमने  जिस  वर्ग  में  हमारे  वामपंथी  वर्ग  आघार  को  समभते  हैं
 लेक्नि  इस  देश  के  अन्दर  वर्ग  आघार  लेकिन  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  ने  कहा  कि  वर्ण  आघार  होने
 से  वर्ग  आधार  का  कोई  महत्व  नहीं  मगर  इस  देश  के  अन्दर  वर्ग  आधार  जिसके  कारण  वर्ग
 आधार  नहीं  बन  रहा  |  इसलिए  इसको  हटाना  इस  बात  को  आज  राजीव  गांधी  समभ  रहे
 हैं  ।  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  की  मावना  और  महात्मा  गांधी  क्री  भावना  इस  बात  में  है  कि आखिरी
 आदमी  को  ऊपर  उठाने  से  ही  इस  देश  को  स्वतन्त्रता  मिलेगी  और  देश  का  निर्माण  होगा  ।  यह  सही
 भी  हुआ  24  1932  को  पुणे  पैक््ट  के  अन्दर  उन्होंने  इस  बात  को  आपस  में  महथधूस  किया
 कि  स्वतन्त्रता  का  युद्ध  तमी  जीता  जा  सकता  है  यदि  उसमें  सम्पूर्ण  समाज  का  वर्ग  आगे  आयेगा  और
 उसके  बाद  देश  का  इतिहास  राष्ट्रीय  आजादी  के  रूप  में  बदला  और  उसका  परिणाम  हम  सबको
 मिला  उस  समय  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  को  एक  शंका  थी  कि  यह  जो  ऊपर  का  वर्ग  ऐसा  म

 हो  कि  यह  दलित  वर्ग  को  उठने  नहीं  दे  और  उसे  सारी  सुविधाओं  से  वंचित  कर  क्योंकि  उसे

 हजारों-हजार  सालों  तक  गरीब  के  रूप  में  रखा  है  मौर  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  उनको  इस  रूप  में  रखा
 इसलिए  उन्होंने  इस  पर  जोर  दिया  कि  इनकी  सुरक्षा  के  लिए  आरक्षण  की  सुविधा  उनको  देनी

 इसके  लिए  महात्मा  गांधी  और  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  दोनों  ने  हस्ताक्षर  मदन

 मोहन  मालवीय  जो  धर्म  के  दाता  उन्होंने  मी  स्वीकार  किया  और  इसको  उस  समय  कहा
 गया  था  कि  हम  10  वर्षो  के  अ्रन्दर  समाज  को  एक  रूप  में  लाकर  खड़ा  कर  जो  हमारी  शर्ते

 जो  हमारी  कसम  है  और  महत्मा  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  और  मदन  मोहन  मालवीय  और
 उस  सारे  राष्ट्र  की कसम  हमने  उसे  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  पूरा  नहीं  कर  पाये  उसका
 परिणाम  है  कि  केन्द्रीय  शासन  में  जो  आरक्षण  का  कोटा  है  हम  उसको  स्वीकार  करते  हैं  कि  वह  पूरा
 नहीं  कर  पाये  वह  दे  नहीं  पाये  ग्राज  उसको  भरने  के  लिए  हमें  नियमों  के  अन्दर  परिवतंन
 करना  होगा  ता'के  हम  इसको  पूरा  कर  यह  तो  हम  केवल  केन्द्रीय  शासन  के  बारे  में  ही  सोच
 रहे  लेकिन  अन्य  शासनों  और  प्राइवेट  शासन  के  बारे  में  मी  सोचें  ।  आज  मी  रोजगार  का  शअ्रवसर
 जितना  शासन  दे  पाता  है  75  प्रतिशत  दूसरे  क्षेत्रों  में  प्राइवेट  सेक्टर  के  अन्दर  क्या  वह
 आए  क्षण  से  छुटें  रहेंगे  ?  सीमेंट  लोहे  का  उद्योग  और  अन्य  उद्योग  प्राइवेट  सेक्टर  में  हैं  इनको
 खुली  छुट  दे  रखी  नगर-निगमों  झश्लौर  नगरपालिकाओं  में  मंगी  का  काम  हमारे  लोग  करते  हम
 कहते  हैं  कि  यह  आरक्षण  आप  ले  लो  ।  केवल  नालियां  साफ  करना  और  हमारी  महिलायें  सिर  पर
 मेला  ढोतीं  रहें  और  अपनी  जिन्दगी  इसी  में  बितायें  आखिर  गांधी  जी  ने  कुछ  न  कुछ  तो  सोच-कर
 ही  तो  कहा  या  कि  समाज  में  ब  नये  सब  मिलकर  साथ-साथ  काम  करें  ओर  गांधी  जी  ने  जीवन
 भर  उस  सिद्धांत  का  पालन  क्या  ।  आज  हमारी  असंख्यक  बहिनों  मैट्रिक  या  बी०ए०  होने  के
 उपरान्त  भी  कोई  सुविधा  नहीं  आज  भी  उन्हें  नालियां  साफ  करनी  पड़ती  मेला  सिर  पर
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 ढोना  पड़ता  कब  तक  वे  इसी  तरह  सिर  पर  मेला  ढ़ोती  रहेंगी  ।  आप  उन्हें  इस  काम  से  छडाइये  ।
 उनके  लिए  इंडस्ट्रीज  कारखाने  नौकरियों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  जौब
 दीजिए  ।  ऐसी  व्यवस्था  कीजिए  कि  कोई  पड़ी-लिखी  बहन  सिर  पर  मैला  न  ढ़ोने  पाये  ।  गांधी  जी  समाज
 के  निम्न  से  निम्न  व्यक्ति  तक  को  ऊपर  उठाना  चाहते  थे  परन्तु  हमने  आज  भी  उसी  रूप  में  बनाये  रखा

 आज  भी  वे  मंगी  के  रूप  में  उसी  तरह  काम  करते  जा  रहे  इनकी  स्थिति  में  परिवर्तन

 मुर्के  प्री  आशा  है  कि  जिस  वर्ग  को  ऊपर  उठाने  के  लिये  हमने  तमाम  व्यवस्थाएं  की  उस  वर्ग  के
 जीवन  में  कानूनों  के  द्वारा  या  सुविधायें  जितना  परिवर्तन  आप  ला  सकते  अवश्य
 ग्राज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  उनके  रिजर्वेशन  को  बढ़ाया  खास  तौर  से  जितने  हमारे
 यहां  सफाई  कामगर  उनकी  स्थिति  आप  अवश्य  बदलिये  |  शत-प्रतिशत  आरक्षण  दीजिए  और  तब
 तक  आरक्षण  देते  रहिये  जब  तक  कि  वे  समाज  के  दूसरे  वर्गों  के  बराबर  न  आ  आज  उनकी
 सामाजिक  स्थिति  क्या  हम  ही  सभी  राजनंतिक  पार्टियों  को  उनकी  तरफ  देखना  चाहिये  ।
 सब  को  मिलकर  उनके  सामाजिक  स्तर  में  परिवर्तन  लाना  च'हिए  ताकि  उस  व  में  रहते  हुए  वे
 गौरव  का  अनुभव  कर  आज  स्थिति  यह  है  कि  कोई  उस  वर्ग  में  नहीं  चाहता  ।  उसका
 कारण  यह  है  कि  हमने  उसके  स्तर  में  कोई  मूल्यवान  परिवतंन  आज  तक  नह्दों  क्या  ।  मुझे  आशा  है
 कि  माननीय  अश्रधान  मंत्री  जी  की  आशाओं  के  अनुरूप  शासत्रीय  और  अधे-शासकीय  सभी  जगह  उनके
 सामाजिक  स्तर  को  ऊपर  उठाने  के  लिये  हर  प्षम्मव  कोशिश  की  जायेगी  और  हमारे  टठिषपक्ष  के  भाई
 भी  समय  की  आबश्यकता  को  समभेंगे  और  हमारे  साथ  सहयोग

 श्री  हरीश  रावत  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को
 उनकी  इस  घोषणा  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  1990  के  बाद  भी  संविधान  में  संशोधन
 करके  गिरिजनों  और  आ.देवासियों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  कायम  निद्िचत
 रूप  से  वे  इसके  लिये  धन्यवाद के  पात्र  हैं  ।

 श्री  अनादि  चरण  वास  :  आरक्षण  उसके  लिए  जो  पालियामेंट  के  लिए  10  सांल  का  होता
 उसके  सम्बन्ध  में  कहा  जब  तक  संविधान  चेंज  नहीं  किया  तब  तक  इन  लोगों  के  लिये

 आरक्षण  तो  रहेगा  इसीलिए  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उसे  बढ़ाया  नहीं  उसकी  व्यवस्था  तो  पहले  से
 संविधान  में  है  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  मेरे  मित्र  दास  जिन्हें  मैं  आज  मी  संस्कारगत  तरीके  से  कांग्रेस  का

 सिपाही  समभता  लेकिन  वे  एक  मागते  हुए  सिद्ठाही  को  तरह  ने  शायद  प्रधान  मंत्री  जी  की

 भावना  को  ठीक  तरीके  से  समभा  नहीं  संविधान  में  जो  व्यवस्था  स्थिति  उसे  देखते  हुए
 मैंने  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  वक्तथ्य  का  स्वागत  किया  यही  बात  शायद  दास  साहब  को

 खल  गयी  कि  मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  क्यों  दिया  ।  वास्तव  में  प्रधान  मंत्री  जी  ही  इसके  लिए
 धन्यवाद  के  पात्र  कांग्रेस  पार्टी  घन्यवाद  की  पात्र  क्योंकि  1980  में  जब  यही  प्रइन  उठा

 था  कि  इन  वर्गों  के लिये  आरक्षण  को  व्यवस्था  रहेगी  था  उस  समय  तत्कालीन  प्रधान

 श्रीमती  इन्दिरा  ने  स्पष्ट  तौर  से  कहा  था  कि  जब  तक  हमारे  देश  के  गिरिजनों

 और  आदिवासियों  का  स्तर  दूसरे  लोगों  के  बराबर  नहीं  आ  जब  तक  वे  एडवांस  स्थिति  6

 नहीं  भ्रा  उनका  आशय  समाज  के  दूसरे  एडवांस  कास्टस  के  लोगों  को  तरफ  तक  तक

 आरक्षण  की  व्यवस्था  बनी  उसी  के  अनुसरण  में  1980  में  सविधान  में  सशोधन  के  जरिये

 आरक्षण  की  व्यवस्था  1990  तक  बढ़ायी  गई  भआज  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  यह
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 [  श्री  हरीश  राबत  ]

 व्यवस्था  1990  के  आगे  भी  बनी  गिरिजनों  और  आ  दिवासियों  को  1990  के  बाद  भी

 आरक्षण  मिलता

 माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  में  जो  बयान  दिया  वह  माननीय  प्रधान  मंत्री

 जी  की  सरकार  की  भावना  और  कांग्रेस  से  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  मैं  तो  यहाँ  तक  कहूंगा
 कि  प्रधान  मंत्री  जी  की  भावना  से  प्रेरित  होकर  ही  उन्होंने  सदन  में  वह  बयान  और  प्रधान

 मंत्री  जी  के  बयान  की  वह  अगली  कड़ी  है  ।  बहुघा  हम  देखते  हैं  कि  सरकारी  नौकरियों  में

 नुसार  इन  वर्गों  को  जितना  आरक्षण  मिलना  उतना  आरक्षण  हरिजनों  आदि  को  मिल  नहीं
 पा  रहा  उन  पोस्ट्स  को  फिल  अप  नहीं  किया  जा  रहा  वे  खाली  रखी  जा  रही  थीं  और

 उनको  कुछ  समय  के  बाद  जनरल  कैटेगरी  से  मर  लिया  जाता  था  ।  _

 श्री  ई०  भ्रय्यप्  रेड्डो  :  यह  सही  नहीं  है  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  यदि  यह  सही  नहीं  है  तो  मैं  समऋूता  हूं  कि  मुके  आपका  धन्यवाद  करना
 विपक्ष  की  तरफ  से  आप  कह  रहे  हैं  कि  यह  स्थिति  नहीं  है  ।

 क्री  ई०  श्रय्यप्  रेडडो  :  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  रिपोर्ट  में  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि
 सामान्य  श्रंणी  में  एक  रिक्त  स्थान  के  पीछे  122  लोग  अनुसूचित  जातियों  में  एक  रिक्त  स्थान
 के  लिए  120  आवेदक  हैं  और  अनुसूचित  जनजातियों  में  एक  रिक्त  स्थान  के  लिए  173  आवेदक  हैं  ।
 इसलिए  उन्होंने  यह  स्पष्ट  कहा  है  कि  जहां  तक  ग  श्र  णियों  का  संबंध  आरक्षण  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  वस्तुतः  आवश्यक  कोटे  से  अधिक  स्थानों  को  भरा  जा  रहा  है  ।

 श्रो  हरोश  रावत  :  मैं  इस  मुहं  पर  भा  रहा  हूं  ।

 लेकिन  बहुधा  यह  प्रश्न  भी  उठाया  जाता  है  कि  हरिजनों  के  लिए  जितना  कोटा  भ्रारक्षण  का
 निर्धारित  उसको  पूरा  नहीं  किया  जाता  है  ।  बहुधा  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  उचित  केंडीडेट
 नहीं  मिल  इसलिए  वे  पद  खाली  रह  जाते  हैं  ।  मैं  उसके  लिए  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  दे  रहा
 था  क्योंकि  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  है  |।क  यदि  कहीं  पर  कोई  पोस्ट  ऐसी  है  जिसमें  अगर
 केंडीडेट  नहीं  मिलता  तो  उस  पोस्ट  को  जनरल  में  नहीं  डाला  जाएगा  ।  उसकी  पूति  हरिजन
 केंडीडेट  से  ही  होगी  ।  मैं  इस  बात  के  लिए  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  दे  रहा  था  और  मैं  समझता  हूं  कि  फ्ा
 इसमें  कोई  शिकायत  की  स्थिति  नहीं  रही  है  ।  मैं  तो  कुछ  सीमा  तक  सरकार  की  आलोचना  कर
 रहा  हूं  और  मैं  तो  थोड़ी  बहुत  आपके  मन  की  ही  बात  कर  रहा  इसलिए  आपको  तो  खुश  होना
 चाहिए  ।

 जिस  बिंदु  पर  मैं  आ  रहा  था  वह  यह  है  कि  आज  दिन  तक  बहुघा  हमारी  सविसेस
 अपर  कॉस्ट  मेंटेलिटी  से  श्रस्त  हैं  और  बहुधा  हम  यह  देखते  हैं  कि  हरिजनों  को  जो  आरक्षण  की
 स॒विधा  दी  गई  उसके  जरिए  सारे  देश  में  वे  सबविस  में  तो  आ  लेकिन  सबिस  में  वे  आगे  न  बढ़
 जाएं  और  कहीं  किसी  व्यक्ति  का  प्रमोशन  न  हो  कहीं  वह  व्यक्त  प्रमोशन  में  जो  आरक्षण  की
 सुविधा  उसका  लाभ  लेकर  दूसरों  से  आगे  न  बढ़  इस  दृष्टि  से  उनकी  चरित्र  पंजिकरा  में
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 एडवर्स  एंट्रीज  कर  दी  जाती  हैं  और  जानबूककर  कर  दी  जाती  हैं  ।  मैं  यहां  यह  नहीं  कहता  हूं  कि
 यदि  विसी  हरिजन  आदिवासी  का  काम  ठीक  नहीं  अनुशासनहीनता  दिखा  रहा  और  कोई

 ऐसा  काय  कर  रहा  है  जिसके  लिए  चरित्न  पंजिका  में  अंकन  होना  तो  जरूर  होना
 लेकिन  उन  मामलों  में  जहां  हरिजन  आदिवासी  का  आदमी  ठीक  काम  कर  रहा  है  ओर  अपने  कुलीग
 के  साथ  मिलक़र  ठीक  काम  कर  रहा  है  भौर  कभी-कमी  तो  मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  वह  दूशषरों  से

 बेहतर  काम  व.रता  है  क्योंकि  उसे  यह  एहसास  है  कि  वह  आरक्षित  श्रेणी  से  आया  है  और  उसको
 अपना  अच्छी  तरह  कट्रीब्यूशन  करना  चाहिए  ताकि  वह  औरों  से  पीछे  न  रहे  ।  ऐसे  व्यक्तियों  के
 सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  विशेषकर  ऐसे  अधिकारियों
 के  खिलाफ  कायंबाही  करनी  चाहिए  जो  हैवीचुअल  हैँ  कि  वह  आगे  न  बढ़  इसलिए  उसकी
 चरित्र  पंजिका  में  इस  तरह  का  गलत  अंकन  कर  दिया  जाए  ताकि  वह  कभी  अपनी  लाइफ  में  ऊपर
 उठ  ही  न  सके  ।  ऐसे  व्यक्तियों  के खिलाफ  सरूत  कार्यवाही  करनी  सखरूत  वानिन्ग  मिलनी

 चाहिए  ताकि  दूसरे  लोग  इस  प्रकार  की  गलती  को  न  कर  सकें  ।  बहुघा  यह  भी  देखने  में
 आया  ''

 अनुवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  बजे  हैं  ।  समा  की  अवधि  आधा  घंटा  और  बढ़ाने  के  बारे  में  क्या

 राय  है  ?

 भरी  हरोश  रावत  :  यह  तो  सभा  पर  करता  है  ।  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  अपना  भाषण
 कल  जारी  रख  सकता  हूं  ।

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  भंत्री  तथा  संसवोय  काय॑  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 :  हम  कुछ  सदस्यों  को  अनुमति  दे  सकते  हैं  और  हम  यह  चर्चा  कल  भी  जारी

 रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  भी  हमारे  पास  नियम  193  के  अघीन  अन्य  मुद्दें  इसलिए  कुछ
 सदस्यों  द्वारा  अपने  भाषण  पूरे  करने  के  लिए  कम  से  कम  आबा  घंटा  लग  सकता  है  ।  सभा  की

 मवधि  आधा  घंटा  और  बढ़ाई  जाती  कृपया  संक्षेप  में  ही  बोलें  ।

 श्री  हरोश  राबत  :  मैं  अपना  माषण  पांच  या  छः  मिनट  में  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  पहले  ही  10  सदस्य  प्रतीक्षा  में  है  ।  कृपया  थोड़ा  बोलें  ।

 6.00  म०प०

 श्री  हरोज्न  रावत  :  बहुचा  यह  देखने  में  आता  है  कि  यदि  कहीं  40  स्थान  रिक्त  हैं  तो  उनके

 लिए  एक-मुइत  एडवर्टाइजमैंट  नहीं  निकाले  जाते  हैं  ।  क्रेवल  3,  4  पदों  के  लिए  एडवर्टाइजमैंट

 निकालेंगे  और  3,  4  पदों  के  लिए  फिर  बाद  में  निकालेंमे  ।  इस  तरह  से  दुकड़े-ठुकड़े  वर  के  पोस्ट

 को  एडवर्टाइज  किया  जाता  बेवल  इस  बात  को  एवायड  करने  के  लिए  कि  अगर
 40

 की
 संख्या

 को  एक-मुझत  निकालेंगे  तो  आरक्षित  पोस्टों  की  बढ़
 जाएगी  अगर  3,  4

 निकालंगे
 तो

 परसेंटेज
 के  हिसाब  से  आरक्षण  के  लिए  पद  सुजित  नहीं  किए  रिजवं  नहीं  +िए  जाएंगे  ।  यह  मंन््टेलिटी

 आज  सरकारी  कार्यालयों  में  बहुघा  देखने  में  श्रा  रही  हमारे  हरिजन  गांव  के  माई  इसको

 शिकायतें  वररते  मैं  गृह  राज्य  मंत्री  से  निवेदन  करू
 गा  कि  वर्ष  में  ऐसी  जितनी  भी  वेकन्सीज
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  11  1989

 [  श्री  हरीश  रावत  ]

 होती  क्रिएट  होती  उनका  वर्ष  से  पहले  आंकलन  कर  के  पोस्टें  एडवर्टाइज  की  जानी

 चाहिए  ताकि  आरक्षित  सीटें  जितनी  हों  वह  सुनिश्चित  हो  सकें  और  उसका  लाभ  आरक्षित  कंटेगरी
 के  लोगों  को  मिल

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आज  हमारे  पढ़े-लिखे  हरिजन  नौजवानों  मेँ  असंतोष  है
 और  इस  बात  के  लिए  है  कि  उनके  पास  जमीन  नहीं  खाने-पीने  के  दूसरे  साधन  नहीं  उद्योग
 लगाने  के  लिए  पैसा  नहीं  है  क्योंकि  परम्परागत  वे  गरीब  आदिवासियों  की  भी  यही  स्थिति
 उन  लोगों  की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  हू  पढ़े-लिखे  लोगों  और  उस  अनुपात  में  इन  लोगों  को
 नौकरी  नहीं  मिल  पा  रही  क्योंकि  उनके  पास  एक  ही  जरिया  है  सरकारी  नौकरी  इसलिए
 मैं  चाहूंगा  कि  ऐसे  नौजवानों  का  सर्वेक्षण  होना  चाहिए  ।  यदि  हम  उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  दे  सकें
 तो  ठीक  हैं  नहीं  तो  उनको  एड-हाक  एम्प्लायमैंट  देने  की  व्यवस्था  होनी  हमें  इस  बात  की
 कोशिश  करनी  चाहिए  कि  जितने  डेली  वेजेज  वाले  स्थान  हैं  उन  सब  पर  हरिजन  और  जनजाति  के

 पढ़े  लिखे  नौजवानों  को  खपाया  जाए  ताकि  उनके  मन  में  अपनी  स्थिति  के  प्रति  जो  डिसकन््टेनरमैंट

 वह  दूर  हो  सके  ।

 प्लेरे  कुछ  मित्रों  न ेकल  भी  और  पहले  मी  प्रश्न  उठाया  था  कि  रिजर्वेजन  का  लाभ  व्यक्ति  को

 एक  बार  मिलना  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  नाजुक  प्रशन  हैँ  और  इसलिए  कि  एक
 व्यक्ति  जो  आज  रिजर्वेशन  का  लाभ  उठा  चुका  हैँ  उसका  बेटा  ऐसी  स्थिति  में  हो  सकता  हूँ  कि

 हायर  पोस्ट  के  लिए  क्वालीफाई  करे  क्योंकि  वह  एक  निद्चित  स्टैंड्ड  पर  पहुंचा  है  ।  हम  जो  यह
 कहते  हैं  कि  आरक्षण  का  लाम  एक  ही  व्यक्ति  को  मिलना  चाहिए  तो  वह  व्यक्ति  जिसको  एक  बार
 आरक्षण  का  लाभ  मिल  चुका  हैँ  उसका  बेटा  अगली  पोस्ट  के  लिए  क्वालीफाई  नहीं  कर  पाएगा  ।
 इसलिए  सरकार  को  इस  बात  को  स्पष्टतौर  पर  कहना  चाहिए  कि  आरक्षण  का  लाभ  जिस  प्रकार
 से  अब  तक  गिरिजनों  और  आदिवासियों  को  मिल  रहा  उसी  अबाघ  तरीके  से  उनको
 आगे  भी  रिजर्वेशन  का  लाम  मिलता  रहेगा  और  एक  से  अधिक  बार  भी  जो  आरक्षण  का  लाभ
 उठा  रहे  उनको  उसी  प्रकार  लाम  मिलता  रहेगा  ।  यदि  इसमें  भी  विवाद  की  कोई  गुंजाइश  हो
 तो  इस  प्रश्न  को  एस०सी०  और  एस०टी०  पर  छोड़  देना  वह  अपने  प्रइन  का
 कि  कितनी  बार  लाभ  मिलना  उसका  स्वयं  झ्लांसर  खोजने  की  कोशिश  करे

 बहुत  दिनों  से  यह  मांग  उठ  रही  है  कि  कुछ  गौर  जातियां  ऐसी  हैं  जो  उस  समय  के  सर्वेक्षण
 के  वक्त  छूट  गई  जिनको  शामिल  नहीं  किया  गया  था  हरिजन  और  हरिजन  आदिवाध्तियों  म्रें  ॥

 हमारे  अपने  क्षेत्र  में  मी  बहुत  सी  ऐसी  जातियां  हैं  जो  छूट  गई  हैं  ।  मैंने  बारबार  कल्याण
 प्लानिंग  कमीशन  और  गृह  मंत्रालय  को  पहले  लिखा  है  और  आज  फिर  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जे
 गंघर्व  जाति  उनकी  रोजी-रोटी  का  कोई  जरिया  श्रब  नहीं  रह  गया  है  उस  समय  ये  लोग  एक
 जगह  पर  नहीं  रहते  नाच-गा  कर  अपना  पेट  मरते  आज  उस  कला  को  कोई  संरक्षण  देने
 वाला  नहीं  है  और  वह  भूखे  मर  रहे  मैं  निविदन  कर ूगा  कि  जो  गधव  जाति  हरिजनों  के  बीच  की
 जाति  उनको  आरक्षण  की  सुविधा  हरिजन  भाइयों  की  तरह  ही  मिलनी  हमारे  क्षेत्र  में
 अनवाल  लोग  हैं  जो  पूरी  तरह  से  क्वालीफाई  करते  हैं  कि  उन्हें  जनजाति  घोषित  किया  जाए  लेकिन

 कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  मैं  निवेदन  करूगा  कि  उनको  भी  जनजाति  का  दर्जा  दिया  इसी
 तरह  से  और  जातियों  के  विषय  में  भी  सर्वेक्षण  हुआ  है  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  ५व॑ंतीय
 क्षेत्रों  में  उन  लोगों  को  भी  जनजाति  का  दर्जा  दिया  जाए  ।
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 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  जिस  उद्देश्य  के  सम्बन्ध  में  माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  ने  घोषणा  की  है
 सरकार  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  और  प्रधान  मंत्री  जी  बय  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हरिजन  और  गिरिजनों  के  सम्बन्ध  में  जो  कांग्रेस  की  नीति  ओर  सिद्धांत

 गांधी  जी  के  सिद्धान्त  उनके  अनुरूप  घोषणा  करके  कांग्रेत  औौर  कांग्रेस  की  सरवार  को  मजबूती
 के  साथ  उनके  साथ  खड़ा  किया  है  ।

 श्री०  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  चिदम्बरम  जी  ने

 19  अप्रैल  को  यहां  जो  वक्तव्य  दिया  है  और  जिस  पर  अय्यपू  रेड्डी  जी  ने  डिस्कशन  मांगा  मैं
 उसका  स्वागत  करता

 मैं  समझता  हूं  कि  कांग्रेस  पार्टी  ने  और  खास  तौर  पर  भारत  सरकार  ने  जब  से  इस  राष्ट्र
 की  बागडोर  संभाली  हरिजनों  की  तरक्की  के  आदिवासियों  की  तरक्की  के  लिए  बहुत
 प्रयत्न  किये  हैं  और  उसी  का  नतीजा  है  कि  सारे  राज्यों  की  विधान  सभाओं  और  पालियामैंट  में

 आज  सारे  के  सारे  मम्बर  हरिजन  आदिवासियों  के  देखने  को  मिलते  इसी  तरह  से  जितने

 आई०ए०एस०  और  आई०पी०एस०  आफिसर  हैं  वह  भी  इसी  वा  नतीजा  है  कि  उनकी  शिक्षा

 हर  तरह  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  प्रयत्न  कियः  किसी  दूसरे  राष्ट्र  में  ऐसा  उदाहरण  देखने  को

 नहीं  मिलता  ।  यहाँ  कुछ  बातें  हमारे  विपक्ष  के  लोगों  ने  कहीं  यहां  तक  कहा  है  कि  प्रधान  मंत्री

 हरिजनों  में  से  होना  राष्ट्रपति  हरिजनों  में
 स ेहोता  आ-देवासियों  में  से  होना

 चाहिए  लेकिन  हमारे  संविधान  में  इस  तरह  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  कि  दूसरी  कास्ट  वा  आदमी

 प्रघान  मंत्री  नहीं  बन  सकता  है  या  हरिजन  ही  बन  सकता  हमारे  देश  के  अन्दर  विपक्ष  ने  कमी

 भी  हरिजनों  को  इतना  मौका  नहीं  न  माइनोरिटी  को  मौका  दिया  कि  वह  उनमें  से  अपनी

 पार्टी  का  अध्यक्ष  बना  या  जनरल  संक्रेटरी  तो  बना  आप  किसी  भी  पार्टी  में

 सी०पी०आई०  या  दूसरी  किसी  पार्टी  में  हरिजन  हैड  कभी  नहीं  बना  ।  यह  कांग्रेस

 पार्टी  है  जिसने  बाबू  जगजीवनराम  वो  वांग्रेस  का  राष्ट्रीय  अध्यक्ष  बनाया  था  ।  यह  वह  पार्टी  है

 जिसने  सारे  राष्ट्र  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  डा०  अः  बेडकर  को  यहां  ला  मिनिस्टर  बनाया  जिन्होंने

 एक  मार्गदर्शन  राष्ट्र  को  दिया  ।  आज  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  बड़ा  निर्णय  लेकर  डा०  अग्बेडडर

 के  नाम  से  उत्तर  प्रदेश  में  एक  बड़ी  भारी  यूनिवर्सिटी  स्थापित  की  हम  उन्हें  उसके  लिए

 बाद  देना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने  खास  तौर  पर  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  लिए  चिन्ता  दर्शाई

 विपक्ष  की  यह  कोशिश  है  कि  वह  किस  तरह  से  हरिजन  और  आदिवासियों  को  अपनी  तरफ  ले

 किस  तरह  से  उनका  शोषण  करें  ।  आपको  याद  है  कि  हमारे  यहां  पंजाब  के  पास  हरियाणा  की

 सरकार  नहीं  अभी  करनाल  से  आने  वाले  माननीय  सदस्य  चिरंजी  लाल  शर्मा  कह  रहे  थे  कि  वहां

 की  सरकार  ने  120  मकान  बुल्डोजर  चला  कर  उड़ा  यह  मामला  उन्होंने  जीरो  आँवर  में  भी

 उठाया  at"

 श्री  हरीश  राबत  :  जनता  दल  वाले  तो  इस  बात  से  नाराज  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उत्तर

 प्रदेश  में  अम्बेडकर  जी  के  नाम  से  यूनिवर्सिटी  क्यों  खोली  ।  उत्तर  भ्रदेश  के  जनता  दल  वालों  ने  इस

 बात  को  क्रिटीसाइज  किया  है  ।

 श्री  के०डो०  सुल्तानपुरी  :  विपक्ष  में  बैठने  वाले  बड़ी  अक्ल  वाले  आड़  सिर्फ  अय्यपू  रेड्डी

 जी  ने  यह  प्रइन  उठाया  है  हि  हरिजनों  के  लिए  क्या-क्या  किया  जाय  और  हमें  यह  मौवा  मिल  गया

 हम  इनका  स्वागत  कर  ते  यह  मी  इधर  से  उधर  चले  गये  अब  हमें  इसमें  उयादा  काम  करने
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 [  श्री  के०्डी०  सुल्तानपुरी  ]

 की  जरूरत  विपक्ष  के  लोगों  को  भी  इसमें  हमारा  सहयोग  करना  चाहिए  ।  इसमें  जो  बंकलॉग
 जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  रावत  जी  ने  किया  है  कि  नौकरियों  में  बैकलॉग  उसको  पूरा  करने
 के  लिए  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  यहां  बंठे  यह  इस  तरफ  तवज्जह  दें  ।  जहां-जहां  हरिजनों
 पर  ज्यादती  होती  वह  किस  तरह  की  ज्यादती  होती  उनके  ऊपर  बलात्कार  के  डकंती
 के  कत्ल  के  केस  बनाकर  उनको  फंसाया  जाता  है  उनके  लिए  स्पेशल  तौर  पर  जहां  कंम्प  पोस्ट

 पुलिस  स्टेशन  आई०पी०एस०  आफिसर  वहां  हरिजन  कलेक्टर  और  एस०पी  होना  चाहिए
 और  दूसरे  हरिजन  आफिसर  होने  चाहिए  ताकि  इन  लोगों  की  रक्षा  हो  सके  |  मैं  रावत  जी  की  इस
 बात  का  बड़ा  समर्थन  करता  हूं  कि  अगर  100  पोस्टें  हैं  तो  उनमें  से  सिफे  4  या  5  का
 मेन्ट  किया  जाता  उसका  उदाहरण  देते  हुए  इन्होंने  बताया  कि  किइतवाइज  इसलिए  किया  जाता

 है  ताकि  हरिजनों  के  बच्चे  नौकरियों  में  मागीदार  न  बन  सकें  ।

 जहां  तक  आपके  पब्लिक  एयर  इंडिया  और  रेलवे  का  सवाल  है  और  जितने  भी
 आपके  बड़े-बड़े  इन्स्टीबूशन्स  उनको  मुझे  देखने  का  मौका  मिला  इन  जगहों  पर  नौकरियों  में
 भरती  0.2  परसेंट  भी  नहीं  है  ।  अगर  उनसे  कहा  जाता  हूँ  कि  क्यों  नहीं  रखे  तो  जवाब  मिलता

 हैं  कि  वे  काबिल  नहीं  उन्होंने  ट्रेनिंग  नहीं  ली  ।  इसलिए  मेरा  कहना  हूँ  कि  उनकी  ट्रेनिंग  के  लिए

 इंस्टीयूशन  खोलने  की  जरूरत  जिस  तरह  की  ट्रेनिंग  श्राप  उनको  देना  चाहते  मैं  आपको
 बताना  चाहता  हूँ  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेज  में  लाखों  नहीं  आपको  करोड़ों  आदमी  मिल  जो
 इस  पोरट  के  काबिल  हो  सकते  लेकिन  उनको  रखा  नहीं  जाता  है  ।  मे  प्रधान  मंत्री  जी  का  बड़ा

 मशकूर  हूं  कि  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  ये  सारी  पोस्ट  अब  आगे  के  लिए  नहीं  बढ़ाई  जायेंगी  ।

 यह  उन्होंने  बड़ा  मारी  निर्णय  लिया  है  ।  इसके  साथ  उन्होंने  एक  निर्णय  श्रोर  भी  लिया  जवाहर
 रोजगार  योजना  में  ह,रजन  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  का  आरक्षण  किया  है  ।  हमारे  विरोध
 पक्ष  के  लोग  बार-बार  कहते  हैं  कि  यह  इलेक्शन  स्टन्ट  है  ।  मैं  आप३  बताना  चाहता  हूं  कि  यह
 इलेक्शन  स्टन्ट  नहीं  है  और  आपकी  नजरों  में  यह  इलेक्शन  स्टन्ट  हो  है  ।  राष्ट्र  को  आगे  ले
 जाने  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  वाम  कर  हे  तो  उसमें  आपवने  राहयोग  देना  चाहिए  और  लोगों
 वो  भलाई  के  कामों  में  आपको  हमारा  साथ  देना  चाहिए  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इलेक्शन  स्टन्ट  तो
 आपका  भी  कौन  सा  कम  आप  रोज  प्रधान  मंत्री  जी  के  ऊपर  पेपर्स  के  जरिए  आशक्षेप  करते
 उनको  बदनाम  करने  वी  कोशिश  करते  हैं  ।  इससे  राष्ट्र  का  प्रधान  मंत्री  बदनाम  होता  लेकिन
 प्रधान  मंत्री  के ऊपर  उसका  असर  नहीं  होता  है  ।  विदेशों  में  उसका  असर  होता  हम  माननीय
 सदन  में  जो  बहस  करते  कोई  बात  कहते  तो  वह  राष्ट्र  क ेलिए  कहते  हैं  और  उसका
 नेशनल  इम्पेक्ट  होता  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  का  छुक्रगुजार  हूं  कि  उन्होंने  इमोक्रेसी  को  निचले  स्तर
 पर  ले  जाने  और  दबे  हुए  तबकों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  प्रयत्न  किया  है  ।  हमारे  संविधान  में  इन
 लोगों  के  आरक्षण  के  प्रावधान  उसको  भागे  बढ़ाने  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  निर्णय  लिया

 जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  बनी  तो  उस  वक्त  उन्होंने  उसको  आगे  नहीं  बढ़ाया  लेकिन
 जब  हमारी  नेता  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  सत्ता  में  तो  उन्होंने  उसको  दस  साल  के  लिए  और
 बढ़ा  दिया  श्राज  हम  प्रधान  मंत्री  जी  के  शुक्रगुजार  हैं  कि उस  सुविधा  को  आगे  बढ़ा  दिया  है
 झोर  कहा  है  कि  जब  तक  उनकी  गरीबी  खत्म  नहीं  हो  जाती  जब  तक  गरीब  लोग  समाज  में
 ऊपर  नहीं  उठ  जाते  यह  प्रावधान  उनके  लिए  रहेगा  ।  इसके  लिए  मैं  आपको  घन्यवाद  देता
 हूं  ।.
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 एक  बात  मैं  बेंकों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  हिमाचल  प्रदेश  से  आता  जहां  तक
 बैंकों  में  इनकी  नौकरियों  का  ताल्लुक  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  भौर  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  का  बैकलॉग
 इसी  तरह  से  राज्यों  के  जो  बोडंस्  उनमें  भी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  की
 कमी  हैं  ।  मैं  जोरदार  शब्दों  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  आपने  सारे  राष्ट्र  के  लिए  मार्गदर्शन  दिया

 जो  जितनी  मी  हमारे  इन्स्टीबूशन  में  रिजब्ड  पोस्ट  हो  सकती  उन  में  सब  में  यह  कानून
 लागू  होना  इस  के  साथ-साथ  जिन  लोगों  को  जमीन  के  पट्टे  नहीं  मिले  जिनको  कब्जा

 नहीं  दिया  जाता  हैँ  और  ऐसे  कितने  आदमी  हैं  जिन्होंने  जमीन  के  वनुन  का  उल्लंघन  किया

 चाहे  कोई  भी  उनको  पूरी  तरह  सेपनिशमेंट  दिया  जाना  चाहिए  ।  गरीबों  को  जमीनें  एलाट  नहीं
 की  गई  इस/लए  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  हमने  जो  फंसले  लिए  उनको  कानूनी  तोर  से  पूरा
 किया  उद्योगों  में  भी  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  दी  मैं  समभता  हू  कि  हमारे  गृह
 मंत्री  जी  इस  का  पूरी  तरह  से  पालन  करेंगे  और  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  लाभ

 पहुंचायेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूਂ  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 -  श्लो  अनादि  चरण  दास  :  उपाध्यक्ष  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  के

 रिजर्वेशन  को  बैन  करने  के  लिए  यह  स्टेटमेन्ट  दिया  है  लेकिन  मेरा  यह  कहना  है  कि  अभी  जो

 रिजर्वेशन  की  पालिसी  उसमें  बहुत  खामियां  हैं  और  इस  पूरी  पालिसी  पर  चर्चा  होनी  चाहिए
 क्योंकि  सिर्फ  ऐसा  जो  किया  गया  उससे  सचमुच  में  आदिवासियों  और  हरिजनों  की  लाभ  नहीं
 मिलता  है  जैसे  अभी  भी  सूटेबिल  कैंडीडेट्स  की  बात  कही  जाती  है  और  अगर  सूटेबिल  कडीडेट्स

 नहीं  मिलते  तो जनरल  कैंडीडेट्स  को  आप ले  लेते  हैं  ।

 मैं  आप  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  श्री  वट  के  जो  डाइरेक्टर  हैं  परसोनल  डिपार्टमेल्ट

 उन्होंने  एक  सकूलर  निकाला  है  गवनंमेन्ट  की  तरफ  से  कि  कोई  आदिवासी  या  हरिजन  तभी

 एप्लाई  जब  उस-के  नम्बर  जनरल  कैंडीडेट्स  के  नम्बरों  के  बराबर  उन  को  भी  उतने

 ही  नम्बर  तभी  वे  एप्लाई  कर  सकते  हैं  और  तभी  उनका  केस  कंसिडर  हो  सकता  है  ।  मैं  पह

 पूछना  चाहता  हूं  कि यह  जो  सकू  लर  इसको  पआ॥पने  विदड़ा  कर  लिया  है  या  नहीं  ।  जब  तक  यह

 विदड़ा  नहीं  होता  तब  तक  हरिजन  और  आदिवासी  लोग  कोई  दरख्वास्त  नहीं  कर  सकते  क्योंकि

 बहुत  सी  संस्थाएं  एडवरटाइजमेन्ट  में  यह  लिखती  हैं  कि  50  पर  सेन्ट  माक््स
 होने  चाहिए  और  यदि

 किसी  हरिजन  या  आदिवासी  लड़के  के  35  पर  सेन्ट  माकस  होते  तो  वह  एप्लाई  नहीं  कर

 यह  सकूलर  डिपार्टमेन्ट  आफ  परसोनल  ने  पहले  निकाला  था  ।  उसकों  आपने  अभी  तक  विदड्रा  नहीं
 किया  है  और  बहुत  सी  संस्थाएं  अभी  भी  ऐसा  लिख  रही  तो  पहली  बात  तो  मैं  यह  पूछना  चाहंता

 हूं  कि  आपने  उसको  विदड़्रा  किया  है  या  नहीं  ।  ता

 मेरे  पास  और  भी  सवाल  हैं  और  अगर  मैं  सबको  तो  बहुत  लम्बी  बात  हो

 रिजवेंशन  पालिसी  क्या  इसके  बारे  में  हम  सब  लोगों  को  पता  नहीं  है  और  जो  इसका  ब्रोसर

 यह  बहुत  बड़ा  उममें  रिजर्वेशन  पालिसी  के  बारे
 हि

 बहुत  सी  हैं
 है

 और
 बाद  में  भी  कुछ  न

 कुछ  निकलता  रहता  है  और  उनको  लेकर  लोग  हाई  कोर्ट
 और  सुप्रीम

 कोर्ट  तक
 जाते  हैं  और  वहां

 पर  केस  बढ़ते  रहते  अमी  भी  100  केस  सारे  हिन्दुस्तान  में  रिजवेंशन  के  बारे  में  हाई  कोर्टों  और

 सप्रीम  कोर्ट  में  पड़े  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  ये  जितने  केसेज  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड

 ट्राइबस  के  उनका  फैसला  करने  के  लिए  आप  एक  ट्रिब्यूनल  बनाइए  ताकि  उनका  फैसला
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 [  श्री  अनादि  चरण  दास  ]

 जल्दी  हो  सके  ।  अमी  जो  आपने  डी-रिजर्वेशन  के  बारे  में  इसको  आप  कितने  साल  तक

 यहे  नहीं  बताया  ।  इसके  लिए  कोई  आप  खास  बयान  देंगे  ?

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  और  वह  यह  है  कि  अमी  जो  वेकलॉग  होता  उसका  50
 पर  सेन्ट  ही  भरते  जब  रिक्रटमेन्ट  करते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बाकी  जो  50  पर  सेन्ट  रह
 जाते  उनको  फिर  आगे  लायेंगे  और  उसके  बारे  में  झ्राप  क्या  नीति  बनाने  जा  रहे  यह  आप

 बताए  !  ये  सब  बातें  जिन  पर  यहां  अच्छी  तरह  से  चर्चा  नहीं  हो  सकती  और  टेबुल  पर  बंठकर
 बात  तो  कुछ  हो  सकता  यह  जो  बयान  आपने  दिया  इस  से  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ओर

 शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  वी  खास  फायदा  नहीं  भिलेगा  ।  किस  तरह  से  उनको  और  नौकरियों  में
 लिया  इसके  बारे  में  आपको  सोचना  इसलिए  मैं  यह  समभता  हूं  कि यह  जो  चिदम्बरम

 साहब  का  स्टेटमेंट  मु्के  ऐसा  लगता  है  कि  यह'****  है  ।  इस  से  हरिजनों  और  आदिवासियों
 को  नुकसाम  होगा  और  उनके  बहुत  से  लोग  कट  जायेंगे  और  उनकी  कोई  फायदा  नहीं

 प्रिनुवाद ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  शब्द  कार्यवाही  ह॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 भो  सो०  भाषबव  रेड्डो  :  *****  यह  असंसदीय  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  असंसदीय  तो  इसे  कार्यवाही-बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 के

 भी  बापूलाल  सालबोीय  :  इन  पर  विरोधी  पक्ष  में  जाने  से  असर  पड़  गया  है  ।

 शो  अभादि  चरण  दास  :  इस  वजह  से  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि आप  इस  बेकलॉग  को  कितने
 दिन  तक  कंटीन्यू  करेंगे  ?

 मेरा  सेक्डि  क्वेश्चन  है  कि  प्राई  मिनिस्टर  ने  12-4-89  को  एक  स्टेटमेंट  दिया  था  और  कहा
 था  कि  जो  आदमी  रिजर्वेशन  का  कोटा  पूरा  नहीं  करेंगे  उनके  ऊपर  हम  सख्ती  से  एक्शन  लेंगे  ।  मैं
 पूछना  चाहूंगा  कि  जो  प्राइम  मिनिस्टर  ने  कहा  था  उस  पर  आपने  क्या  एक्शन  लिया  ?

 प्रधान  मंत्री  न ेबहा  था  कि  अनुसूचित  जातियों  और  ग्ननुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 वोटों  यदि  पूरा  नहीं  किया  गया  तो  सरवार  सख्त  कार्यवाही  करेगी  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 इस  संबंध  में  कोई  सरकारी  आदेश  जारी  किये  गए  यदि  तो  सरकार  किस  प्रकार  इन
 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?  आप  कया  उपाय  करने  जा
 रहे  हैं  ?

 #$  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  हतांत  से  निकाल  दिया
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 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  प्रत्यक्ष  मर्ती  में  सरकार  ने
 शैक्षणिक  योग्यता  और  अनुभव  तथा  उनके  योग्यता  के  स्तर  में  उपयुक्त  रियायतें  दी  विभिन्न  पदों
 के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करते  समय  इन  रियायतों  को  क्यों  नहीं  प्रकाशित  किया  जाता
 है  ?  उस  समय  भी  इन  रियायतों  को  प्रकाशित  किया  जाना  इस  संदर्म  में  आप  क्या  उपाय
 करने  जा  रहे  हैं  ?

 पूरे  देश  में  करीब  240  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  उपक्रमों
 में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  चेयरमन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  किए
 गए  हैं  ?  इस  संदर्म  में  सरकार  क्या  उपाय  करने  जा  रही  है  ?

 यह  एक  परम्परा  रही  है  कि  सफाई  कर्मचारियों  के  पदों  जो  कि  शौचालयों  आदि  की
 सफाई  करते  सिफे  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  पहले  सरवार  की

 यही  नीति  रही  आजकल  उच्च  जाति  के  लोग  भी  इन  पदों  के  लिए  आवेदन  कर  रहे  हैं  और  इन
 पदों  पर  नियुक्त  हो  रहे  इस  संदर्भ  में  आप  क्या  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ?  उच्च  जाति  के  अनेक

 ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  इन  पदों  के  लिए  आवेदन  कर  रहे  हैं  और  नियुक्त  हो  रहे  हैं  ।

 अनेक  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पदों  के  लिए  आरक्षण  नहीं  है  ।  ऐसा  शायद  1960  में  किया
 गया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  आप  इसमें  संशोधन  लाने  के  लिए  कारंवाई  करने  का
 विचार  रखते  हैं  ताकि  इन  पदों  पर  कुछ  आ.दवासी  और  हरिजनों  को  भी  नियुक्त  किया  जा  सके  |
 आपने  बहुत  लम्बी  सूची  दी  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  नई  सूची  प्रकाशित  की  जा  सकती

 है  ताकि  इन  पदों  पर  आदिवासी  और  हरिजनों  की  मी  नियुक्ति  हो  सके  ।

 आरक्षण  नियमों  में  यह  प्रावधान  है  कि  अनुसूचित  जातियों  अथवा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 उपयक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिलने  पर  आर  क्षत  रिक्त  पद  पर  भर्ती  सामान्य  उम्मीदवार  द्वारा  की

 लिपिकों  और  चपरासियों  ज॑से  सामान्य  प्रकृति  के  पदों  पर  भी  सामान्य  उम्मीदवारों  को

 बहाल  करने  के  लिए  इस  योग्यता  की  आड़  में  योग्य  उम्मीदवारों  को  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  जाता

 इस  संदर्म  में  आप  क्या  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ?

 न्यायालयों  में  इस  प्रकार  के  अनेक  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  इन  सब  मामलों  का  फँंसला

 आप  कंसे  करेंगे  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  अनुसूचित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित  जनजातियों  के

 वारों  की  सुनवाई  के  लिए  क्या  कोई  न््यायाधिकरण  बनाया  जा  सकता  है  ताकि  कुछ  दिनों  में  ही

 उनके  मामले  निपटाए  जा  सकें  |  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा

 आवेदन  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  मी  कुछ  नियमें  हैं  ।  जब  वे  आवेदन  करते  हैं  तो  आपको  उन्हें  यात्रा

 भत्ता  और  दैनिक  भत्ता  देना  होगा  ।  अब  80  किलो  मीटर  से  अधिक  दूरी  रहने  पर  ही  यह  भत्ता

 दिया  जाठा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  आप  इस  नियम  में  कुछ  छूट  दे  रहे  हैं  तांक  20  अथवा

 30  किलो  मीटर  की  दूरी  से  मी  हरिजन  और  आदिवासी  उम्मीदवार  साक्षात्कार  के  लिए  आ  सके

 और  अपना  यात्रा  भत्ता  तथा  दैनिक  भत्ता  प्राप्त  कर  इसी  प्रकार  1.4.1989  की  स्थिति  के

 अनुसार  बकाया  आरक्षित  पदों  को  अनारक्षित  कर  दिया  जाएगा  या  उन्हें  आगे
 ले  जाया

 क्या  इन  पदों  को  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा  मरा  जायेगा
 !

 यह  एक  बहुत  ही  भहम्  सवाल  है  ।  आप  इसका  जवाब  दे  सकते
 इसी  प्रकार  और  भी

 ेल्
 अनेक  मुद्टे

 हैं  लेकिन  मैं  उन  सभी  मुद्दों  का  जिक्र  करना  नहीं  चाहता  मैंने  पहले  ही  उन  मुद्दों  का  जिक्र
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 [  श्री  भ्रनादि  चरण  दास  ]

 किया  है  ।  इस  पर  सरकार  को  उचित  ध्यान  देना  चाहिए  जिससे  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोग  लाम  उठा  सकें  ।  आरक्षण  नीति  पर  गहन  चर्चा  की  नानी  चाहिए  ताकि  वे
 इससे  लाम  उठा  अभी  पुरानी  नीति  ही  लागू  है  और  इस  पर  नये  सिरे  से  विचार  करना
 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक  मिनट  हमारे  के  अनुसार  श्री  अनादि  चरण
 दास  द्वारा  प्रयुक्त  शब्द  असंसदीय

 श्री  के०  प्रधानो  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटे  को  अनारक्षित  करने  के  ऊपर  पाबंदी  लगाने  के  सन्दर्म  में  दिए  गए
 वक्तव्य  के  लिए  मैं  कामिक  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 उन  पदों  जहां  कि  भर्ती  का  हो  चुका  आरक्षण  का  फामूला  लाग
 किया  है  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  यह  सुविधा  प्रदान  करने  के
 लिए  मैं  कामिक  मंत्रालय  वे  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  के  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  कहना  चाहुूंगा  ।  उन्होंने  कहा
 कि  सिर्फ  एक  पद  के  लिए  भारी  संख्या  में  लोगों  ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  आवेदन  किया  है  और
 अनेक  लोगों  को  इसमें  नौकरी  नहीं  मिल  पाई  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 ए  और  वगगं-वी  की  सेवाओं  में  सिफे  ऐसा  होता  है  जहां  कि  अनेक  लोग  आवेदन  करते  हैं  और  सिर्फ

 कुछ  लोगों  को  ही  नौकरी  मिलती  विगत  पांच  वर्षो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  सिर्फ  गृह  मंत्रालय  और  प्रधान  मंत्री
 के  दवाब  के  कारण  ही  शत-प्रतिशत  लोगों  को  रोजगार  गया  अन्य  विभागों  में  ऐसा  नहीं

 हुआ  मैं  मध्य  प्रदेश  में  रोजगार  की  स्थिति  का  जिक्र  करूगा  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेडडो  :  यह  संघीय  सेवाओं  से  सम्बन्धित

 श्री  के०  प्रधानों  :  मैं  पहले  ही  यह  कह  चुका  मैं  आपके  वक्तव्य  से  सहमत  हूं  ।  प्रत्येक  वर्ष
 संघ  लोक  आयोग  द्वारा  100  से  200  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  को  जाती  है  और  इससे  हमारी
 स्थिति  संतोषजनक  नहीं  हो  पायेगी  ।  राज्य  सरकारी  बँक़ों  और  रेलवे  द्वारा
 भारी  संख्या  में  लोगों  की  नियुक्ति  हुई

 मैं  मध्य  प्रदेश  में  रोजगार  की  स्थिति  का  जिक्र  करू गा  ।  मध्य  प्रदेश  में  श्रनुसूचित  जातियों  के

 लिए  आरक्षण  का  कोटा  15%  है  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  18%  है  की  सेवाश्रों  में

 अनुसूचित  जातियों  की  वर्तमान  स्थिति  2.13;  में  5.31;  वर्ग-ता  में  9.17  और  में
 11.7  अनुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  वर्गना  में  1,04;  वर्गना  में  2.44;  में  9.45
 ग्रौर  में  8.67  है  ।  ये  आंकड़  1.1.1986  के  अनुसार  हैं|  मैं  अनुसू  चत  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  आयोग  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  इसका  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।  मैं  वह  कहना  चाहता  हूं
 कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  छोड़  कर  राज्यों  में  तथा  मारत  सरकार  के  अग्य  विभागों

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  में  तंथा  आरक्षित  कोटे  में

 बहुत  अन्तर  यही  वजह  है  कि  इस  अन्तर  को  पूरा  करने  का  कोई  तरीका  होना  इस
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 प्रकार  का  एक  नियम  है  कि  बकाया  रिक्तियों  से  आगे  ले  जाए  गए  पदों  को  प्रत्येक  तीन  वर्ष  बाद
 अनारक्षित  कर  दिया  जायेगा  और  उन्हें  सामान्य  कोटे  में  बदल  दिया  जायेगा  ।  अब  यह  नियम  समाप्त

 हो  गया  सरकार  ने  पदों  को  अनारक्षित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  अब  कोई  भी  पद
 रक्षित  नहीं  किया  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षित  रिक्त
 पदों  की  पूर्ति  सि्फ  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  द्वारा  ही  की
 जायेगी  ।  अनुसूचित  जातियों  जौर  जनजा-तयों  के  यह  बहुत  ही  लाभग्रद  बात  है  ।

 कुल  मिला  कर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  और  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  सन्दर्भ  में
 नीति  में  कुछ  परिवतंन  किया  जाना  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  जनजातीय
 लोगों  में  साक्षरता  का  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  अपेक्षा  कम  ऐसा  इसलिए  है
 कि  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  एक  समान  ढंग  से  पूरे  देश  में  फैले  हुए  हैं  जबकि  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लोग  कुछ  इलाकों  में  ही  सीमित  निर्धनता  के  कारण  जनजातीय  लोगों  के  बच्चों  की

 शिक्षा  भो  बहुत  कम  होती  यहां  तक  कि  जब  उनके  बच्चों  को  आवासीय  विद्यालयों  में  रहने  और

 पढ़ने  की  सुविधा  प्राप्त  होती  है  तब  मी  ये  बच्चे  वहां  ठहरना  नहीं  चाहते  हैं  क्योंकि  उनके

 पिता  निर्घन  हैं  और  वे  उन  बच्चों  को  लकड़ी  चुनने  और  मवेशियों  को  चराने  के  काम  में  लगाना

 चाहते  मैं  समझता  हूं  कि  कल्याण  मंत्रालय  ने  उनके  माता-पिता  को  कुछ  प्रोत्साहन  देने  की  भी

 योजना  शुरू  की  यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  योजना  मैं  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  मैं

 चाहूंगा  कि  इस  योजना  को  सम्पूर्ण  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लागू  किया  जाए  त  कि  ये  गरीब  माता-पिता

 अपने  बच्चों  को  लकड़ी  चुनने  या  मवेशी  चराने  के  काम  में  लगाने  की  चेष्टा  न  करें  बल्कि  शिक्षा  प्राप्ति

 के  लिए  उन्हें  विद्यालयों  में  प्रोत्साहन  के  रूप  में  यह  रकम  उनके  माता-पिता  को  दी  जानी

 चाहिए  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  आवासीय  विद्यालयों  की  संरुया  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ताकि  उनकी

 शिक्षा  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 जहां  तक  भर्ती  किए  जाने  की  नीति  का  सम्बन्ध  मैं  चाहता  हूं  कि  विशेषकर  वर्ग  और

 वर्ग  के  पदों  के  सम्बन्ध  में  परिवर्तन  किये  जायें  ।  श्री  अय्यपू  रेड्डी  ने  इस  बात  का  जिक्र  किया

 था  कि  जहां  वर्ग  और  के  पदों  के  लिए  मारी  संख्या  में  आवेदक  वहीं  वर्ग  और

 पदों  के  लिए  पर्याप्त  आवेदक  नहीं  हैं  जबकि  इस  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  उत्येक  राज्य  में  भारी  संख्या

 में  बकाया  रिक्यियां  हैं  ।  वर्ग-]त  की  रिक्तियों  के  लिए  18%  के  कोटे  की  जगह  सिर्फ  9.45%

 रिक्तियां  मरी  गई  हैं  और  के  18%  के  कोटे  की  जगह  यह  सिफ  8.64%
 कया

 आप

 यह  बताना  चाहते  हैं  कि  और  IV  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  कोई  भी
 उम्मीदवार  नहीं  है  ?

 इसके  लिए  उम्मीदवार  तो  हैं  लेविन  वे  अपने  जिले  से  बाहर  के  स्थानों  पर
 जाना  नहीं

 जगहों वे  राज्य  के  कुछ  हिस्सों  में  सोमित  हैं  और  वे  चपरासी  अथवा  लिपिकों  के  रूप  में  अन्य  जगहों  पर

 काम  करने  के  लिए  जाना  नहीं  चाहते  हैं  |  वे  और  UL  के  ८  दों  पर  काम  करने  के
 लिए  जाने  को

 तैयार  यहां  मैं  उड़ीसा  का  जिक्र  करना  उड़ीसा  में  13  जिले  हैं  और  उनकी  संख्या
 पांच

 जिलों  में  अधिक  जहां  उनका  प्रतिशत  50  से  73  तक  उड़ीसा  में  हमारी  जनजातीय

 दात्री  परिषद्  में  मुख्यमंत्री  ने  जिला  आरक्षण  नीति  अपनाई  थी  और  जनसंख्या  के  प्रतिशत  के  अनुसार

 हम  जिलों  में  आरक्षण  लागू  बरते  निश्चित  रूप  से  इसके  लिए
 अधिकतम  सीमा  50  प्रतिशत

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयोग  की  वर्ष  1984  को
 रिपोर्ट  में  यह  जिक्र

 किया  गया  है  कि  यदि  प्रत्येक  जिले  में  इस  जिलेवार  फाप ले  को  अपनाया  जाये
 तो  और  1५

 के  पदों  के  लिए  अनुसू  चित  जनजा  तयों  के  कोटे  की  भी  फूरति  हो  जाएगी  ।  कार्मिक  मंत्रालय  को  इस  मुह
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  !।  1989

 [  श्री  के०  प्रधानी  ]

 पर  ध्यान  देना  चाहिए  और  प्रत्येक  राज्य  को  इस  जिला-आरक्ष ण  पद्धति  को  अपनाने  के  निर्देश  जारी
 करने

 6.35  म०  प०

 तत्पश्यात्  लोक  सभा  12  1989/22  1911  के  ग्यारह  बजे
 स०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 श्री  दुर्गा  प्रिटिग  1867  नई
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